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 2  समा  वाद-विदाई

 क  यम  गय  यब

 लोकसभा

 २१  REGO

 ३०  १८८२  )

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 सुती  कपड़ा
 उद्योग

 1*१०२८.  श्री  कालिका  fag  :
 बया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे

 कि

 भारत  में  कपड़ा  मिल  का  लाभप्रद  प्राकार  क्या  है  ;

 क्या  बहुत  सी  मिलें  लाभप्रद  प्राकार  से  छोटे  झा कार  वी

 a2)  क
 (7)  यदि  तो  way  मिलों  का  आकार  बढ़ाने  के  लिए  क्या  ८  ग्न्य  त्राही  क  ग  जा  रही  श्र

 श्रेय
 क्या  भारत

 में  सूती  कपड़ा  उत्पादन  में  वृद्धि  दिखायी  पड़ी है  AIL  दि  तो  कितनी  ?

 वाणिज्य  मंत्री  से  सभा  पटल  पर  एक विवरण  रखा  जाता

 2  |

 विवरण

 सुती  कपड़ा  उद्योग  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  जिसने  हाल  ही  में  इस  cet  की  जांच

 निम्नलिखित  निष्कर्ष  निकाले  :

 यह  विचार  है  कि  सब  बातों  पर  ध्यान  वर्तमान  दशकों  में  एक  कपड़ा  उद्योग

 का  न्यूनतम  लाभप्रद  बौर  कार्य  करने  योग्य  ara  १२,०००  तस्वीरों

 अर  ३००  करघों  का
 है

 ।  क्योंकि  यह  बिल्कुल  न्यूनतम  क्षमता  हम  यह  भी

 सुझाव  करते  हैं  कि  इस  उद्योग  में  यथासमय  १८,०००  तकुवों  श्र  ४००  करघों

 तक  की  वृद्धि  हो  तर  चल  कर
 लगभग  RY,oo00  तकुवे  तर  ५००  करघे

 हो  जायें  ।  यह  राय  देने  हमारा  इस  तथ्य  से  मार्ग  दर्शन  हुमा  है  कि  इस  उद्योग

 में  ि  प्रगति  हो  रही  है  ी

 at
 ]  a र  ए

 tae  अंग्रेजी  में

 ३२१९

 1705  (Ai)



 ३२२०  मौखिक  उत्तर  बाजार  २१  १९६०

 ऐप  एककों  से  लाभप्रद  स्तर  तक  विस्तार के  लिये  आवेदन  पत्रों  पर  उनके  हक  में  विचार
 किया  जाता  है है  कौर  उनकों  लाइसेंस  दिये ज जातें  हैं  ।

 सूती  कपड़े का  उत्पादन  न्यून  १  coo0-Y2 NN}  ०००  लाख गज  प्रति  ag  के

 स्थापित  क्षमता  के  बराबर  है  |

 श्री  कालिका  सिंह  :
 भारत  में  fOr  सूती  कपड़ा  मिलों

 में  से  कितनी मिलें  लाभप्रद  अकार

 से  छोटे  प्राकार की  हैं  ?

 श्री  कान नगों  उनकी  संख्या  लगभग  ४१  है  ।

 के  अतिरिक्त  सरकार  उनकों श्री  कालिका  सिह  :  उन  सिलों  को  लाइसेंस

 कार्यकारी  देल  द्वारा  निर्धारित  मान स्तर  पर  लाने  के  लिये  क्या  कार्य  कर  रही  है  ?

 श्री  कान नगों  :  जवे  ही  तकुवे  उपलब्ध  होते  इन  मिलों  पर  प्राथमिकता  के ग्रा धार  पर

 विचार किया  जाता  हैं
 ।

 परन्तु
 इस

 समय  उद्देश्य यह
 कि  प्रत्येक को

 १२,०००
 000 THEM F aT के  स्तर  पर

 लाया  जप  |

 कालिका  सिंह  :  क्या  सरकार  सीनों  =t  foray 1!  विस्तार  के रक  | fat  ऋण  भी  दे दे  रही  है है

 कान नगों  नहीं  ।

 श्री  तंगासणि  :  चाल  वर्ष  यानी  ag  ७  ७ ye  में  १२,०००  कुतरे
 कौर  ३००  करघे

 वाले  कितने  MATA  एकक  Q¥ ooo  सकूत  कौर  Yoo  करघों  वाले  एकक  बन  गये  9.0

 श्री  कान नगों  :  मेरे  पास  aes  नहीं  परन्तु  इस  समय  पुरी  मिलों में  कमी  है

 श्री  तंगामणि
 :  जहां  पर  वे  लाभ  नहीं हैं  श्रद्धा  जहां  पर  १२,०००  THT  कौर  ३००

 wey  हैं  क्या  उन्होंने  यर निट में  २५,०००  तक  तकुए  शर  ५००  तक  करघे  बढाते  को  सरकार को

 कहा  यदि  तो  ऐसी  कितनी  मिलों  ने  सरकार  से  tay  उन्होंन  क्या  प्रगति  की  2?

 श्री  कानूनगो  :  उनको  राजा  नहीं  दी  गयी  है  ।  प्रथमतः  प्रा  पिता  22,000
 तकुवों  से

 कम  वाली  मिलों  को  दी  जाती  है  ।

 श्री  स०  रह  श्ररुमगम  :  क्या  छोटे  एककों  को  लाइसेंस  देने  को  सरकार  की  कोई  प्रस्थापन

 है  ताकि  उद्योग  का  व्रिकेन्द्रीकरण  किया  जा  सके  ?

 कानूनगो  :  नहीं  ।  उद्देश्य यह  है  कि  प्रत्येक को  24,000  तकुंश्रों के स्तर पर लाधाः के  स्तर  पर

 जाय  |

 श्री  यादव  नारायण  जाधव  थ  क्लीन  एकक  हैं  जो  लाभप्रद  एकक  के  fat  निर्धारित

 | मान  स्तर  के  नहीं

 कान नसो ं:  £2  मैं
 ब
 प्रता  चुहा  हु

 श्री  तंगा मणि :  क्या  १२,०००
 तकुवे

 य्रौर 2  ००  करघे  स्थापित  कने  के  लिये  [: 2  लाइसेंस

 दिये  जाते  हैं  अथवा वे  केवल  2Y¥,o00  तकते  शौर  Yoo  करघे  स्थापित  करने  के  लिये  ही लिये  जाते

 भ्रंग्रेजी  में



 ३०  १८८२  ३९२९

 शी  कानूनगो  :  तकुवे  उपलब्ध  होते  पर  लाइसेंस  प्राथमिकता  के  आधार  पर  उन  मिलों  को

 दिये  जाते  हैं  जिनमें  तकुवे  १२,०००  से  कम  है  |

 थी  स०  र०  प्रवमगम ग्च्क  :  क्या  सरकार  ने  नथी  बुनकर  मिलें  चालू  करने  के  लिपे  लाइसेंस

 देने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  at  यदि  तो  यह  प्रतिबन्ध  कितने  समय  तक  चलेगा  ?

 y नाली
 श्री  हां  तब  तक  नथी  मिलों  को  इजाजत  नहीं  दी  ताती  जब  तक  कि  हमारे

 पास  पर्याप्त  मात्रा  में  तकुवे  फालतू  न  हो  जायें  |

 स०  र०  झमाझम  :  सहकारी  अधिक  पर
 भी

 tet  कानूनगो  :  सहकारी  समितियों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  परन्तु  तकुवों  उपलब्ध fi

 होने पर  ही

 अखबारी कागज  का  निर्माण

 १०२६,  श्री त०  fara  क्त  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २२  १९६०

 के  तारांकित  vet  सख्या  १०२८  के  उत्तर  में  दिये  गये  raga  को  पुरा  करने  के  लिए  ७

 VER  को  संसद-कार्य  मंत्री  दारा  सभा-पटन  पर  रखे  गये  विवरण  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  पश्चिम  जर्मनी  की  मेसर्स  श्रोत  वर्मा  जैलोस्टोफवर्कਂ

 जो  आन्ध्र  प्रदेश  में  बेकर  नगर  में  पैदा  की  गयी  खोई  से  अखबारी  कागज  बनाने  के  लिए  पश्चिम

 जर्मनी  से  बड़े  पैमाने  पर  परीक्षण  करने  वाली  इस  बीच  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  कब  तक  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  है  ?

 उद्योग  मंत्री  सन भाई  ate  नहीं  ae  प्रस्ताव छोड़  दिया  गया

 ह्  और  श्रीनगर  सरकार  वहां  पर  एक  कागज  को  कारखाना  स्थापित  करने  के  कुछ  प्रस्तावों  पर  विचार

 कर  रही है  ।

 to  [- (०  fare  राव  :  क्या  में  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  से  यह  समझूं  कि  वह  प्रस्ताव  छोड़

 दिया  गया  है  जिनमें  फप  द्वारा  सुझाये  गये  कुछ  परीक्षण  करने  के  लिये  पश्चिम  जर्मनी  को  ६०  टन

 खोई  भेजी  जानी  थी  ?

 fat  मनु भाई शाह
 :

 हां  ।  सभी  टेक्निकल  परीक्षणों  के  बाद  हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे

 कि  जब  हम  यहां  पर  कागज  बना  सकते  तो  इन  प्रयत्नों  में  समय  खोना  ७,  वह

 प्रस्ताव  छोड़  दिया  गया  है  क्योंकि  पहले  की  रिपोर्टो  संतोषजनक  नहीं  थीं  ।

 ६६. | त० ब० त०  ब०  विमर्श  राव
 :

 यह  सच  है  कि  बाल चन्द  नगर  में  कुछ  व्यक्तियों  को  खोई

 से  भ्रखबारी  कागज़  बनाने  के  लिये  लाइसेंस  दिया गया  है  ?

 att  मनु भाई  शाह  :  दो  कारखानों को  लाइसेंस  दिये  जा  रहे  हैं  ।  are  घीरे  घरे

 are
 इस्तेमाल

 करने
 का

 उनका  विचार  है
 ।

 यह  ara  किये  गये  गूदे
 पर  निर्भर है

 |
 परन्तु  प्रयत्न  यह  होगा  कि  धीरे  धीरे  श्रायातिक  गूदे  को  खोई  के  प्रयोग  द्वारा

 बढ़ाया  जाये  |

 बल  नन

 मल  aa  में

 t  Messrs,  Aschaffenburger  Zellostoffwerke.
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 १०  ब०  राव  :  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  परिचित  जर्मनी  के  अतिरिक्त

 wry  किसी  देश  में  कोई  है  जो  खोई  से  अखबारी  कागज  बनाती  है  क्योंकि  मुझे  याद  है  कि  पिछली

 बार  मंत्री  महोदय  ने  बताया  था  कि  परिचित  जर्मनी  के  भ्र लावा  ate  किसी  देश  में  खोई  से  अखबारी

 कागज नहीं  बनता  ?

 tet  मनु भाई  दाह
 :

 यह  सच  है  ।  परन्तु  पिछले  एक  वर्ष  में  श्रमरीका  ae  हवाई  में  प्रयोग

 किये  गये  हैं  कौर  भ्रमणी  सब  रें  मिली  हैं  कि  सब  नहीं  तो  कुछ  खोई  बदली  जा  सकती  है  ।  ये

 दो  जिनको  महाराष्ट्र  में  लाइसेंस  दिये  गये  खोई  से  गूदा  बनाने  का  प्रयत्न  कर  रही  हैं
 ।

 डा०  गोविन्द  दास  :  जहां  तक  इस  बगास  का  सम्बन्ध  यह  weer  के  सिवा  कया  भी

 हमारे  कुछ  राज्यों  में  होता  wae  होता  है  तो  क्या  वहां  पर  इस  प्रकार  के  कुछ  कारखाने

 बनाने का  विचार  किया  जा  रहा  जिस  से  कि  हम  को  अखबारी  कागज  बाहर  से  न  मंगाना

 पड़ ?

 थी  मनु भाई  शाह
 :

 जहां  तक  अखबारी  कागज  का  ताल्लुक  बगास  के  बारे  में  सरकार  कोई

 खास  कदम  उठाना  नहीं  चाहती  क्योंकि  उस  से  कागज  तो  बहुत  अच्छा  बन  सकता  पर  यहां  सवाल

 न्यूज़ प्रिट  का  है  ।  जहां  तक  पेपर  का  सवाल  है  सत  जगह  बगास  मौजुद  है  जहां  पर  शुगर  फैक्ट्री

 sit  बहुत  बड़ी  तादाद  में  शुगर  फैक्ट्रिज  को  लाइसेंस  दिया  जा  रहा  है  ।  उन  के  बगास  में  से

 कागज बन  सकता  है  ।

 '
 tit  ao  ब०  faze  राव  :  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  इन  प्रस्तावित  दो  श्रखबारी  कागज़

 के

 कारखानों की  पंजी  कितनी  है
 ?

 श्री  मनु भाई  इस  समय  २००  टन  प्रति  दिन  अखबारी  कागज़  के  संयंत्र  के  लिये  लगभग
 ८  से  £  करोड  रुपये  के  प्राक्कलन हैं

 प्रादेशिक  श्रम  संस्थायें

 +

 श्री  प्र०  के०  देव
 |
 ||  श्रीमती  रेणुका  राय

 :

 १०३०-८४ है  श्री  दी०  चं०  फार्मा  :

 श्री  कुन्दन
 :

 कया  श्रम  miYe  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  विशेष  निधि  की
 सहायता  से

 इस
 देश  में  प्रादेशिक  श्रम

 संस्थाएं  स्थापित  की  जाने  वाली  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  वे  कहां  स्थापित  की
 जायेंगी  कौर  वे  कया  कार्य  करेंगी

 ?

 धरम  उपमंत्री  आबिद

 कलकत्ता a  मद्रास  में
 ।

 संस्था  का  मुख्य  कृत्य  श्रमिकों
 की

 स्वास्थ्य

 अर  कल्याण  के  लिये  कार्यक्रम  औद्योगिक  संग्रहालय  स्थापित  औद्योगिक  स्वास्थ्य

 सर्वेक्षण  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  चलाना  शादी  होगा  |

 मल  sist  में
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 श्री प्र०  के०  देव  :  कया  ये  संस्थायें  केवल  प्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  ही  स्थापित  की  जायेंगी  अथवा

 दे  भर  में  कलाई  जायेंगी  ?

 श्री  आबिद  चली  :  मैंने  उन  स्थानों  के  नाम  बता  दिये  हैं  जहां  संस्थायें  स्थापित
 की

 जायेंगी
 ।

 केन्द्रीय  संस्था  बम्बई  में  होगी  ote  प्रादेशिक  संस्थायें  कलकत्ता  मद्रास  में
 ।

 श्रीमती  रेणुका  राय  :  प्रादेशिक  संस्थानों  में  किये  जाने  वाले  कार्यों  की  बबई  में  केन्द्रीय

 संस्था  के  कार्यों  से  क्या  तुलना  होगी
 ?

 श्री  प्राचीन  चली  :  केन्द्रीय  संस्था  बड़े  पैमाने  की  होगी  ।

 रेणुका  राय  :  इन  संस्थानों
 में  से

 प्रत्येक  की
 कुल  लागत  क्या  है

 !

 श्री  arf  चली  :  बम्बई  संस्था की  लागत  लगभग  २८,२७,०००  कानपुर की

 ८  लाख  कलकत्ता  की  ११  लाख  रुपये  मद्रास  की  ११  लाख  रुपये  होगी
 ।

 श्री स०  do  सामन्त  :  कया  में  जान  सकता  हं  कि  कया  इससे  देश  में
 सभी  औद्योगिक

 खंस्थाप्नों  को  लाभ  होगा  झ्रथवा  वहां  पृथक  संस्थायें
 भी

 होंगी
 ?

 श्री  ध्राबिद चली  :  इस  प्रकार की  पृथक  संस्थाएं नहीं  होंगी  ।

 श्री  कुन्दन  :  कया  इन  संस्थाओं  को  चलाने  में  केन्द्रीय  कार्मिक  संघ  संगठन  सम्बद्ध  होंगे
 ?

 श्री  आबिद  चली  :  समय  समय  पर  हमारे  पदाधिकारी  जो  erat  मुख्य  कारखाना

 केवल  मालिकों  प्रौढ़  श्रमिकों  से  ही  परामर्दा  नहीं  करते  परन्तु  wey  सम्बधित  संगठनों

 श्र  व्यक्तियों  से  भी  cam  करते  हैं  ।

 श्री  मन्थनी  पिल्ले  :  क्या  मैं  जान  सकता  हं  कि  ये  संस्थायें  कब  बन  जायेंगी  कौर  इसमें  से

 कितनी  रकम  इमारत  पर  ad  की  जायेंगी  ?

 श्री  चली  :  इन  संस्थानों  के  लिये  किराये  की  जगह  ली  गयी  है  ।  प्रादेशिक  संस्थायें

 बनाने  के  लिये  कमी  ले  ली  गयी  है  भ्र ौर  प्राक्कलन  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।  जहां  तक  बम्बई  का

 सबब-घ  निर्माण-कायम  आरम्भ  हो  गया  है  ।  केन्द्रीय संस्था  के  लिये  श्ंद्दान के  बारे

 ८५,०००  डालर  देगा  कौर  wa  संस्थाओं  के  लिये  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  विशेष  निधि

 द्वारा  लगभग  ३४५१,०००  डालर  दिये  जायेंगे  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 क्या  इन  संस्थाओं की  स्थापना  के  लियें इस  वित्तीय  सहायता के

 ऐसी  कोई  संभावना  है  कि  इन  द्वारा  चलाये  गये  विभिन्न  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम

 अथवा  विभिन्न  योजनाओं  को  स्वीकृति  के  लिये  उन  विदेशी  एजेन्सियों  को  भेजा  जायेगा  जो  वित्तीय

 सहायता दे  रही  हैं  ?

 fat  प्राचीन  चली  :  उनकी  स्वीकृति  के  लिये  नहीं  ।  उनके  परामर्श  से  कार्यक्रम

 लबार किया  गया  है  ।

 पटसन  कौर  पटसन  की  वस्तुद्नों  के  बाजार का  बन्द  होना

 1*१०३१.  श्री  हरविन्द  घोषाल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 क्या  पटसन  कौर  पटसन  की  वस्तुभ्नों  का  बाजार  HAGA,  ERO  में  बन्द  कर  दिया

 बया  और

 मूल  wash  में
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 a

 पंबाणिज्य  मंत्री  कानूनगो )  हां
 ।

 वायदा  बाजार  ६  की  दोपहर

 से  ८  REO  तक  ढाई  दिन  के  लिये  बन्द  कर  दिया  गया  था  |

 इस  बात  की  पुष्टि  होने  पर  कि  चालु  सीजन  में  पाकिस्तान  श्र  भारतीय  पटसन  की

 फसले  पूर्वा शा  के  विपरीत  काफ़ी  कम  हुई  ६  Rho  की  वायदा  मूल्यों  में  एकदम

 वृद्धि  हो  गयी  ।  ईस्ट  इण्डिया  जूट  एण्ड  हैसियन  एक्सचेन्ज  कलकता  के  अध्यक्ष  ने

 मार्केट  बन्द  कर  दिया  ताकि  बोड़  साफ़  डायरेक्टर  स्थिति  का  पुनर्विलोकन  कर  सकें  और  मूल्यों

 में  द्धि  को  रोक  सकें  ।

 श्री  हरविन्द  घोषाल  :  क्या  मूल्यों  में  वृद्धि  पटसन  के  व्यापारियों  में  सट्टेबाजी

 की  प्रवत्ति के  कारण  हुई
 ?

 tet  कानूनों  :  हां  ।  यह  चालू  सीजन  के  लिये  पटसन  की  उपलब्धता  के  बारे  में

 गलत  जानकारी  पर  प्रसारित  था  जिससे  वायदा  खरीदारी  बढ़  गयी  ।

 शी  हरविन्द  घोषाल  :  क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पटसन  उपलब्ध  नहीं

 जो  करघे  सील  कर  दिये  गये  दुबारा  खोल  दिये  जायेंगे  ate  क्या  सरकार  मिल  मालिकों  से

 ये  करघे  दुबारा  खोलने  को  कहेंगी
 ?

 ध  कान नगों  :  नहीं  ।  पटसन  के  संभरण  में  कमी  बनी  रहती  है  कौर  पाकिस्तान  में

 भी  पटसन  के  मूल्य  कौर  उपलब्धता  कठिन है
 |

 श्री  हेम  मरुटा  क्या  यह  सच  है
 कि  पाकिस्तान  जूट  मिल  एसोसियेशन के  इस  फसल

 के  कारण  कि  कार्य  के  घंटों  में  कमी  करके  उत्पादन  घटाया  पटसन  की  वस्तुप्नों  के
 भाव

 तेजी  से  बड़  गये  श्र  क्या  यह  भी  एक  कारण  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 पाकिस्तान  के  बारे  में  मुझे  कोई  जानकारी  नहीं  हे
 ।

 मेरे  पास  यह  सूचना  है

 किं  इस  वयं  पाकिस्तान  में  पटसन  की  फसल  कम  रही  श्र  पाकिस्तान  में  कच्चे  पटसन  के  मूल्य

 बहुत  भ्रमित  थे  ।

 श्री  श्र०  चं०  गुह
 :

 क्या  सट्टे  की  प्रवृत्ति  कौर  कच्चे  पटसन  कौर  पटसन  उत्पादों  के  मूल्यों

 में  वृद्धि  के  पिछले  कुछ  महीनों  में  निर्यात  में  कमी  हुई  है  ate  यदि  तो  मूल्य

 मात्रा  कितनी  है  ?

 श्री  कानूनगो :  नवम्बर  के  निर्यात  के
 wise  मेरे  पास  नहीं  हैं  ।  उसमें  कमी  हुई

 दोगी  क्योंकि  उत्पादन  कम  gard  कौर  मूल्य  श्रमिक हुए  हैं  |

 fet qo  चे  गृह
 :

 क्या  यह
 सच

 नहीं  है  कि
 इस

 समय  कलकत्ता  के
 बाजारों  में  जो

 पटसन  का  स्टाक  है  वह  दो  महीने  पहले  के  स्टाक  से  भ्रमित  है
 ?

 श्री  कानूनगो
 :  नवम्बर

 के
 स्टाक

 या
 निर्यात

 की  स्थिति  के  बारे  में  मझे  जानकारी  नहीं

 है  ।  मेरा  अनुमान  यह  है  कि  स्टाक  श्रमिक  नहीं  है
 ।

 म
 श्री  वॉरियर  :  इस  वृद्धि  के

 कितने  लय  सकत
 स्तर  से  शर्क  पहुंच  गये  ?

 मूल  अंग्रेजी  में



 थ

 २०  Wu  मौखिक  उत्तर पच

 a

 3०२४

 ही  कोई  प्रीतम  सीमा

 लिये  संवेदन  ने  एक  सीमा  बना  दी  दही  हैं॥ ca  मं  वद  हो  गई  मौर  इसलिये  उसके

 TR
 प्र०  बज गुरू  कलकता  TRiat

 जित
 पत्रिका  में  एक  रिपोर्ट है  इस  समय

 पटसन  का  स्टाक  महीने  पहले के  स्टाक  से  alae  है  ।  क्या  मंत्री  महिला  जांच  करेंगे
 सनौर  उचित

 ग  उठायेंगे  ?

 भी  कानूनगो  :  नवम्बर  के  अकड़  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  सप्ताह  q  होने  पर  उन

 न |

 लि

 ्रो हेम
 बुरा

 :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  दुए  कि  इन  महीनों में  पटसन  बाजा  मे  बड़ी

 aa
 ल
 ao

 ,  कया  ae  जान  सकता  हूं  कि  बाजार  को  स्थिर  करने  के  लिये  सरकार  ने
 क  कार्य

 al  की  है
 ?

 श्री  कानूनों :  हां  वायदे  में  व्यापार  को  नियमित  करने  के  लिये  वायदा  बाजार  आयोग

 द
 द्वारा  विभिन्न  कार्यवाही  की  गई  है  ।  हम  ने  पाकिस्तान  कौर  अन्य  सम्भव  संसाधनों  से  भ

 ae पटसन  के  रायात  के  लिये लाइसेंस  जारी  किये  हैं  ।

 श्री  हेम  बुरा  कया  यह  सच  है  कि  देश  में  श्र  देश  के  बाहर  से  वाले
 uo om 3

 उपलब्धता  भी  कलकत्ते  में  पटसन  बाजार  की  अस्थिरता  का  एक  कारण  है  ?  ome

 a

 श्री  कानूनगो :  नहीं  ।
 हमारी

 ।
 रिपोर्ट

 के  अनुसार  पाकिस्तान जहां  पटसन  का  उत्पादन

 अधिकतम  होता  मूल्य  श्रमिक हैं  ।
 ्

 faut हेम
 बुरा

 :  कया  बन्द  किये  गये  करघों  को
 खोलने  का  कोई  सुझाव  है  प्रौढ़  इस _  बारे  मेंने

 सरकार  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 श्री  कानूनगो :
 नहीं

 ।
 संभरण  स्थिति  अभी  बहुत  कठिन  है  शरीर  जब  तक  हमें  न्य

 शो
 |

 से  लाभप्रद  मूल्यों  पर  पटसन  की  उपलब्धता ता  का  झा इवा सन नहीं  उन्हें ख

 ी हीं  होगा  ।

 हेम  :  क्या  यह  सच  है  कि

 ee  बजार  et  उधर
 gas  हुई

 ?
 हुई ?

 श्री  कानूनगो
 :  जौ

 नहीं
 ।

 सभी

 जगह  उत्पादन
 क  * |

 =  i.

 नंगल  ह ज  कारखाना

 डा०  राम  सुलग  fag

 re  श्री  रामकृष्ण गुप्त

 nf  थ्री  प्रकादावीर  शास्त्री :

 कि
 क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क

 .  कया  यह  सच  है  कि  जब  नंगल  उबर  कार  ne  में  पूरा-पूरा  उत्पादन  होने  लगेगा

 तब  प्रतिदिन  लगभग  ३००  टन  आक्सीजन  बेकार  जाये  भ्र ौर
 ce

 मूल  set  में

 थ  ब
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 यदि  तो  क्या  उस  के  उचित  उपयोग  के  लिये  किस  ।  AIT  पर  विचार

 जा  रहा है  !

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश
 :  नंगल  के  उर्वरक

 कारखाने
 में

 प्रतिदिन  लगभग  २६४५  मीट्रिक  टन  आक्सीजन  रहेगी  ।

 फालतू  ग्रा क्सी जन  के  एक  भाग  की  बिक्री  के  लिये  टेंडर  आमंत्रित  किये  गये  हैं  ।  बाकी

 के  लाभप्रद  रूप  में  उपयोग  के  लिये  तरीका  निकाला  जा  रहा  है  ।

 डा०  राम  सुभग  सिंह  :  इस  उर्वरक  कारखाने  में  उत्पादन  कब  आरम्भ  हो  जायगा  कौर  वहां

 पर  गेस  aga  कब  स्थापित  किया  जायगा  ?

 शी  सतीश  चन्द्र  :  उत्पादन  का  कारखाना  लगभग  तैयार  है  ।  संयंत्र  के  विभिन्न  भागों  के

 लिये  ग्रीम  परीक्षण  किये  जा  रहे  हैं  ।  मैं  समझता  हुं  कि  एक  या  दो  महीनों  में  हम  उत्पादन  आरम्भ

 कर  सकेंगे  |  जहां  तक  गैस  संयंत्रों  का  सम्बन्ध  वे  सब  तेयार  हैं झीर  उन  सब  में  एक  साथ  उत्पादन

 होगा

 श्री  मुरारका  २६५  टन  गीत  जन  का  मुल्य  कितना  होगा  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  पस  का  मूल्य  C—-S—o  रुपये  प्रति  घन  मीटर  है  ।

 श्री  मुरारका  :  २६५  टन  का  क्या  मूल्य होगा  |  मेरा  प्रश्न यह  है  |

 श्री  सती दा
 चन्द्र  :  ये  आंकड़े  मेरे  पास  नहीं  हैं  ।  मेरे  पास  दर  है  ।  लगभग ४०  टन  के  १०  लाख

 घन  फूट  बनते  हैं
 ।

 ये  दर  प्रगति
 घन

 मीटर  के  हैँ
 ।

 श्री  यादव  नारायण  जाधव  :  क्या  नंगल  उधर  कारखाने  को  चलाने  के  लिये  भ्रावश्यक  विद्युत

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 नंगल  में  जैनरेटरों  के  चालू  होने  पर  यह  उपलब्ध  होगी

 श्री  यादव  नारायण  जाधव  :  इस  कारखाने  में  पूर्ण  रूप  से  उत्पादन  कब  प्रारम्भ हो  जायेगा  ?

 सती दा  चन्द्र
 :  लगभग  दो  महीनों  में  प्रारम्भिक  उत्पादन  आरम्भ  हो  जायगा  ।  फिर

 घुण  रूप  से  उत्पादन  होने  में  इस  में  से  प्राण  महीने तक  लगेंगे  |  पूर्ण  रूप  से  उत्पादन  युगल

 वर्ष  के  अन्त  तक  हो  जायेंगी  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  प्रधान  मंत्री  के  भाषण

 1१०३३.  श्रीमती  रेणु  चकराती  :  क्या  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  सामाचार  पत्रों  द्वारा  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  पिछली  बठक  की  कार्यवाहियों

 जिन  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  हमारे  प्रधान  मंत्री  के  भाषण
 भी  शामिल  प्रकाशन

 के  लिये  कया
 व्यवस्था की  गई  थी  ;

 कया
 हमारे  प्रधान  मंत्री

 के  मुख्य  मुख्य  भाषणों
 का  पूरा-पूरा  विवरण  समाचार  पत्रों  में

 प्रकाशित  समाचारों  के  भ्र ति रिक्त  wer  किसी  रूप  में  जनता  के  लिये  उपलब्ध  किया  गया  है  ;

 कौर

 ह ee  ets  oe  ee

 मिल  अंग्रेजी  में
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 क्यो  यह  सच  है  कि  अ्रषिकांश  भारतीय  समाचार-पत्र  रायटर  के  समाचारों  पर  ही

 frat  थे  ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी  भारतीय  समाचारपत्रों  को

 तथा  समाचार  अभिकरणों  तौर  यदि  न्यूयार्क  में  उन
 के  अपने  संवाददाता  हों  तो  उन  के  द्वारा

 संयुक्त  राष्ट्र  मघ  की  Hida  के  प्रतिवेदन  प्राप्त  होते  हैं  ।  कुछ  प्रमुख  भारतीय  समाचारपत्रों  के

 समाचार  अभिकरणों  तथा  संबाददाताग्रों  ने  कार्यवाही  को  लिया  था  कौर  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  हमारे

 प्रधान
 मंत्री  के  कायें  का  पूरा  प्रतिवेदन दिया  था

 ।  इस  के  आकाशवाणी  ने  ३

 PEKo  HALF  राष्ट्र  महा  सभा  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  मुख्य  भाषण  को  पूर्ण  रूप में

 प्रसारित  किया  था  ae  यह  आकाशवाणी  के  सब  स्टेशनों  पर  प्रसारित
 गया था

 ।

 प्रवान  मंत्री  के  प्रमुख  भावों  पूरा  पाठ  भारतीय  समाचारपत्रों  को  तथा  दूसरों को

 जिन्हों  ने  इस  की  मांग  वैदेशिक  कार्प  मंत्रालय  वैदेशिक  प्रचार  विभाग  द्वारा  यथा शी घ्  वितरित

 कर  दिया  गया  जब  थे  पाठ  तार  द्वारा  या  हवाई  STH  के  द्वारा  प्राप्त  हुए  |

 कुछ  समाचार  पत्रों  को  als  कर  जिन  के  अपने  संवाददाता  संयुक्त  राज्य  अमरीका

 में  प्रतिकार  भारत य  समाचार  पत्र  पी०  टी
 ०  झाई ०,  एजेंसी  फ्रांस  प्रेस  शादी  समाचारपत्र

 अभिकरणों  के  प्रतिवेदनों  पर  अधिकतर  निसार  रहते हैं

 श्रीमती  रेग  चक्रवर्ती  :  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  सत्रों  में  वास्तव  में  भारत  के  कितने  मान्यता  प्राप्त

 संवाददाता  उपस्थित  थे  जिन्हों  ने  प्रधान  मंत्री  के  दौरे  में  कार्यवाही  को  प्रकाशित  किया  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-काले  मंत्री  जवाहरलाल  हमारे  पास  शझ्रांकड़े  नहीं

 परन्तु  वे  बहुत  थोड़े  हैं  ।  aga  कम  समाचार  पत्रों  ने  हरमन  fasta  संवाददाता  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में

 भेजे  श्रे  ।  दो  समाचार  पत्रों  टाइम्स  श्राफ  इंडिया  श्र  हिन्दू  के  स्थायी  संवाददाता  वहां  हैं  ।

 दूसरे  समाचारपत्र  कभी  कभी  भेजते  हैं  ।

 battered  रेणु  चक्रवर्ती  :
 कया  इस  का  यह  अरथ  है  कि  इस  महत्वपूर्ण  सत्र  के  समाचार  लेने  के

 लिय  पी
 ०

 टी०  arg  के  समान  कोई  समाचार  अभिकरण  नहीं  था  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :  पी०  टी०  कराई  वहां  समाचार  पत्र  के  रूप  में  नहीं  एक  ahaa

 के  रूप
 में  है  जो  वहां  हमेशा  रहता  है  |

 श्री  अठ  म०  तारिक  :  वजीरे  आज़म  की  यह  तक़रीर  अक़वामे  मुत्तहिदा  में  बैन-प्लक़वामी

 हैसियत  से  एक  ख़ास  मुम्ताज़  हैसियत  रखती  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता हूं
 कि  क्या  इस  तक़रीर  का

 तजेगा  हिन्दी  ae  दूसरी  ज़बानों  में  कर  के  लोगों  में  तकसीम  किया  गया  या  नहीं  कौर
 तो  पब्लिसिटी  डिविजन  कब  तक  ऐसा  करने  का  इरादा  रखता  है  ।

 भी  जवाहरलाल  जहां  तक  मुझे  इल्म  हिन्दी  शर  उद्  अख़बारों  ने  दोनों  ने  इस
 का

 तजूंमा  कर  के  छापा  है  ।

 श्रीधर
 प्र्०  ६: हू.  तारिक

 :
 में  यह  प्रज्  करना  चाहता  हूं  कि

 सब  ने  तर्जुमा  कर  के  नहीं  छापा  है
 ।

 हिन्दी  और  ag  अखबारों  को  ये  चीज़ें  नहीं  मिलती हैं  ।

 भी  जवाहरलाल  नेहरू  :
 में  यकायक  नहीं  कह  लेकिन  मेरा  ख़याल  है

 कि
 मिनिस्ट्री  की

 तरफ़
 से

 तर्जुमा  कर  के  उस  को  नहीं  बांटा  गया  है  ।

 मूल  sich  में
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 श्री  Ho  मु०  तारिक
 :

 यह  दुरुस्त  है
 कि

 यह  तक़रीर  श्राप  की  लेकिन  बहैसियत  वज़ीर
 की  तकरीर  होत  से  चूंकि  यह  हमारी  पालिसी  में  एक  ख़ास  हैसियत  रखती  इसलिये  मं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि
 स्वामी  को  इस  से  रूशनास  करने  के  लिये  क्या  ae  ज़बानों  में  इस  का  त्जुंमा  कर  के  इस

 को  तक़सीम  किया  गया  या  नहीं  |

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  में  ने  कहा  है
 कि  मिनिस्ट्री की  तरफ़  से  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।

 स्तान  के  अलग  अलग  सूत्रों  में  प्राकारों  में  वह  जरूर  छपी  है  पुरी  या  अधूरी  |

 सी  कोकोम  माल्या  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  जहां  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  का  संबंध  है  पी  ०  टी ०

 कराई  हमारी  झर  भारतीय  पत्रकारिता  की  सेवा  एक  योग्य  युवक  के  द्वारा  सेवा  करती  जो  वह

 पी०  टी ०  का  मुख्य  संसदीय  संवाददाता  के  रूप  में  काम  है  ?

 श्रिया  महोदय  :  बहुत  प्रिया  ।  हम  ब्यौरे  में  पड़ना  नहीं  चाहते  ।  पी०  टी ०  भाई  वहां  है  ।

 थी  जोशी
 न

 आल्वा  :  मेरा  कहने  का  यह  अथ
 है  कि  न्यूयॉर्क  में  पी ०  टी  ०  भाई  का

 संयुक्त

 राष्ट्र  संघ  सम्बन्धी  संवाददाता  सब  सब  भारतीय  समाचार  पत्रों  के  लिय  समाचार  भेजता  है  ।  यह

 बात  बिल्कुल  स्पष्ट  होनी  चाहिये  |  हम  रियूटर  के  साथ  मिल  जाते  हैं  ।

 रेणु  चक्रवर्ती  :  प्रधान  नासिर  शादी  के  भाषण  सम्बद्ध  राज दूतावासों  के  द्वारा  भारत

 में  सदस्यों  को  वितरित  किये  गये  हैं  ।  मैं  जानना  चाहतों  हूं  कि  कया  विदेश  स्थित  हमारे

 दूतावासों  के  द्वारा  संयुक्त  राष्ट्र  में  प्रधान  मंत्री  के  मुख्य  भाषण  वितरण  करने  के  लिये  कोई  प्रबन्ध

 किया गया  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 में  कोई  निश्चित  उत्तर  नहीं  दे  परन्तु  सामान्य  प्रथा  यह

 है  कि  ये  भाषण  मोरस  रेडियो  द्वारा  भेजे  जाते  हैं  ।  हमारी  सुचना  सेवायें  इसे  हमारे  विदेश  स्थित  सब

 महीनों  को  भेजती  हैं  कौर  वे  इसे  उस  प्रचार  सामग्री  में  शामिल  करते  हैं  जो  वे  जारी  करते  हैं  ।  मैं

 नहीं  कह  सकता  कि  क्या  पूरा  भाषण
 भेजा

 गया  किन्तु  मेरा  विश्वास  है  कि  इस  का  श्रमिकों  श

 हमेशा  भेजा  जाता  है
 ।

 कलकत्ते  में  गोदामों  का  |निर्माण

 श्री  ए  ~  घोष  :

 श्रीमती  मफीदा  :

 श्री  इंद्रजीत  गुप्त

 श्री  हरविन्द  घोषाल  :

 क्या  श्रावास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि
 :

 क्या  कलकत्ते  में  अनाज  रखने  के  लिये  कुशल  ढंग  के  गोदाम  बनाने  का  विचार  था  ;

 यदि  तो  कितने  गोदाम  बनाये  गये  हैं  ake  उन
 पर

 अब
 तक

 कितना  खर्च  किया

 गया है  ;

 क्या  att  हाल  में  एक  ऐसा  गोदाम  ढह  गया  था  ;

 ——
 यदि

 तो  कितने  व्यक्ति  मरे  श्र  कितने  घायल  हुए
 ;

 मूल  wast में
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 क्या  इस  ढंग  के  गोदामों  का  डिजाइन  बनाने  वाला  कोई  भारतीय  है  या  विदेशी  है  ;

 यदि  वह  विदेशी  है  तो  क्या  भारतीय  इंजीनियरों  ने  उस  डिजाइन  को  मंजर  किया

 दै

 क्या  दुर्घटनाग्रस्त  व्यक्तियों  को  कोई  क्षतिपूर्ति  दी  गई  है  ;  कौर

 भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  ह  ?

 घना घास  श्र  संभरण  उपमंत्री  पहनती  कु०  :  श्रीमान  |

 छः  गोदाम  बनाये  जा  रे  हैं  उन  पर  तक  लगभग  १३६,८  २,०००  रुपये

 व्यय हुए  हैं  |

 एक  गोदाम  के  दो  दल  गिर  गये  हैं  ।

 एक  व्यक्ति  मर  गया  ग्रोवर  १६  घाय  जह शु
 पा ए

 एक  विदेशी  |

 डिज़ाइन  विदेशी  सलाहकार  का  था  किन्तु  भारतीय  इंजीनियरों  ने  कुछ  पतलूनों  पर

 अपने  विचार  व्यक्त  किये  थे  ।

 मृत  व्यक्ति  के  संबंधियों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  केंद्रों  की  क्षतिपूर्ति के

 कलकत्ता  के  न्यायालय  में  क्षतिपूर्ति  के  लिये  प्रार्थना  कर  दें  ।

 दुर्घटना  के  कारणों  की  जांच  करने  के  लिये  एक  उच्च  स्तरीय  प्राविधिक  समिति  नियुक्त

 की  गई  है  कौर  उस  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  पर  भविष्य  में  ऐसी  दुर्घटनाओं  को  होने  से  रोकने  के

 लिये  की  जाने  वाली  कार्रवाइयों  का  विचार  किया  जायगा  ॥

 शि  सुमन  घोष
 :

 जो  गोदाम  गिर  गया  है  उस  का  नम्बर  कया  है
 ?

 श्री  अनिल कु०  चन्दा
 :

 गोदाम  नम्बर  ३  ।  दो  पूर्ण हैं  ।  यह  तीसरा  है  जो  बनाया  जा  रहा

 था

 श्री  सुशासन
 घोष  :

 क्या  इस  गोदाम  के  निर्माण  के  लिये  सीमेंट  मद्रास  से  समुद्री  मार्ग  से

 मानसून  ऋतु  में शौर  सन  की  बोरियों  में  लाया  गया  था  ?

 श्री  go  चन्दा  हां  ।  सीमेंट  मद्रास  से  आयात  किया  गया  था  कौर  यह  किश्ती

 के  द्वारा  प्राया  था  |

 श्री  इज़्ज़त  क्या  यह  सच  है
 कि  इस  सीमेंट  के  जो  नमने  लिये  गये  जो  उस  गोदाम

 को  बनाने  के  लिये  प्रयोग  में  लाया  गया  जो  कलकत्ता  में  गिर  गया  त्रुटिपूर्ण  थे  ate  वे  निर्धारित

 नमूने  के  थि  नहीं  थे  ;  यदि  ऐसी  बात  तो  इस  गोदाम  के  गिर  जाने  से  हमें  कितनी  हानि

 हुई  है
 ?

 इस  उच्च  स्तरीय  प्राविधिक  जांच  समिति  के  frond  क्या  सरकार  इस  शैल  किस्म  के

 गोदामों  के  art  निर्माण  को  रोकने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  भ्ननिल  कु
 ०

 चन्दा
 :

 बहुत  सी  जो  इस  शल  किस्म  की  छतें  बनाने  के  लिये

 प्रयोग  में  लाई  जाती  रासायनिक  परीक्षकों  के  पास  भेजी

 गई  हैं
 ।

 हमारे  पास  उन  की  रिपोर्टे  नहीं  ars  है  ।  कंक्रीट  पोस्ट  जो  भेजी  गई  थी  उन  के  बारे  में  रिपोर्ट

 मिली  है  कि  वे  संतोषजनक समझी  गई  हैं  ।
 था

 अंग्रेजी  में
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 मोटे  तौर  पर  लगभग  ६०,०००  रुपये की  हानि  हुई  है
 ।

 इस्पात  को  बचा  कर  हमें  १०,०००

 रुपये  तक  वापिस  मिलने  की  ara  है  ।  कुल  हानि  ५०  हजार  रुपये  के  लगभग  होगी  ।

 हमारा  इरादा  निर्माण  कार्य  को  रोकने  का  नहीं  है  |

 श्रीमती मजीदा  अहमद  :  क्या  यह  सच  है  कि  निर्माण  के  लिये  जो  इस्पात  और  कंक्रीट

 प्रयोग  में  लाया  गया  था  वह  घटिया  दर्जे  का  था  ate  उपयोग  से  sear  विभागीय  परीक्षण  भी

 नहीं  किया  गया  ?

 श्री  go  चन्दा  :  में  पहले  ही  यह  कह  चुका  हैं  कि  निर्माण  के  लिये  जो  सामग्रियां

 उपयोग  में  लाई  गई  थीं  वे  रासायनिक  परीक्षकों  को  भेजी  गई  हैं  ।  अभी  हमारे  पास  रिपोर्टे  नहीं

 ale  है  |  कंक्रीट  पोस्टों  सम्बन्धी  रिपोर्ट  संतोषजनक  रही  है  ।

 श्री  त्यागी  :  यह  विदेशी  डिजाइनर  किस  राष्ट्रीयता से  सम्बन्ध  रखता  है  ?  इस  से

 पहले  इस  डिज़ाइन  का  कौर  किसी  देश  में  प्रयोग  किया  गया  है  या  डिज़ाइनर  ने  इस  का  प्रयोग  पहली

 बार  ara  में  किया  था  ?

 fat  अनिल  कु०  1-1  डिजाइनर  इटली  का  है  i  इस  किस्म  के  बारे  प्रायोजित

 संबंधी  एक  समिति  बनाई  गई  जिस  का  सभापतित्व  श्री  पाटिल  ने  किया  था  कौर

 मैं  उस  प्रतिवेदन  से  पढ़  कर  सुना  रहा  हूं
 :

 शैल  ढांचे  का  विकास  भ्रमजाल  की  विशिष्ट  प्रगति  में  से  एक  है  जिस  के  परिणामस्वरूप

 बड़ी  गहराव  वाले  निर्माण  में  रिइनफोर्सड  कंक्रीट  का  व्यापक  दौर  प्रतीक

 व्यय  उपयोग  होता  है
 ।

 इस  के  ढांचे  की  सुदृढ़ता  या  ठो सं पन  पहले  ही  भ्रच्छी  तरह

 प्रमाणित है  पी

 में  सभा  को  यह  भी  बता  दूं  कि  कलकत्ता  में  सब  से  बड़ी  एक  सार्वजनिक  इमारत  महा  जाति

 जो  नेता  जी  सुभाषचन्द्र  बोस  द्वारा  प्रारम्भ  करवाई  गई  उस  में  शैल  की  छत  है  कौर  उस

 का  डिजाइन  भी  श्री  कार बोन  इंजीनियर  ने  किया था  ।

 श्री  त्यागी  :  मेरा  प्रदान  यह  था  कि  क्या  इस  डिजाइन  का  कहीं  अन्यत्र  प्रयोग  किया  गया  था  ।

 fat  अनिल कु०  चन्दा  :
 में  कह  चुका  हुं  कि  मेंने  प्रतिवेदन  से  उद्धरण  दिया  है  कि  aa  विदेशों

 में  बहुत  प्रसिद्ध  डिज़ाइन  का  नमूना  है
 ।

 श्रीमती  रेणुका  श्री  त्यागी  के  का  कोई  उत्तर  नहीं  है
 ।  इटली का

 जो  विशेषज्ञ

 लगाया  गया  FAT  वह  वास्तव  में  ही  इस  विषय  का  विशेषज्ञ  है  उस  का  पुराना  थि  यदि  हां

 ब्लो  उस  की  योग्यता क्या  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  स०  का०
 :  इटली  का

 यह  विशेषज्ञ  डा०  कारबोन

 यद्यपि  इटली  का  फिर  भी  वह  भारतीय  है  ।  वह  इस  प्रकार  के  निर्माण  का  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विख्यात

 विशेषज्ञ है

 श्री  स०  चे
 क्या  ये  गोदाम  ठेकेदारों  के  द्वारा  बनाये  गये  थे  या  विभागीय  तौर  पर

 ऐ

 श्री  अनिल  | वन्दा  ठेकेदारों  के  द्वारा |

 मूल  aa  में
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 श्रीमती रेग  चक्नत्रतों  :  जब  ठेकेदार सी  ०  पी ०  डब्ल्यू  डी०  के  काम  करते  तो  क्या  ऐसी

 कोई  व्यवस्था होती  है  जिस  के  द्वारा सी०  पी०  डब्ल्यू  ०  डी०  प्रयोग में  राने  वाले  माल  कौर  निर्धारित

 नमूनों  आदि  के  ऊपर  निगरानी  रखता  है  कौर  यदि  तो  वह  तंत्र  क्या  है
 ?

 फ्री  कु०  चन्दा  :  इस्पात  कौर  सीमेंट  नियंत्रित  वस्तुयें  हैं  इसलिये  साधारणतया  ये

 ao  पी०  डब्ल्यू
 ०  डी०  के  गोदामों से  दी  जाती  हैं  ।

 श्री  यादव  नारायण  जाधव  क्या  यह  जानने  के  लिये  प्रयत्न  किया  गया  है
 कि

 भारत  में

 अन्य  प्रकार  के  गोदामों  की  तुलना  में  इस  प्रकार  के  गोदाम  कसे  रहते  हैं
 ?

 tart  afer  कु
 ०  चन्दा  :  जहां  तक  चावल  के  गोदामों  का  सम्बन्ध  शैल  छत  नमूने  के  अनुसार

 यें  पहले  गोदाम  बनाये  जा  रहे  हैं  ।  मैं  सभा  को  यह  भी  बता  दू  कि  विशाखापटनम में  इस  प्रकार के

 गोदाम  हैं  ate  यह  वहां  कितने  ही  वर्षो  स  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत गीत  :  मा
 ०  मंत्री  ने  कहा  है  कि  इस  गोदाम  के  गिरने  से  लगभग  ६०,०००  रुपय

 की  हानि  हुई  है  ।  वह  कितनी  भी  क्या  वह
 ube  इस  निर्माण  के  लिये  उत्तरदायी  ठेकेदार  से  ली

 जायगी  ?

 tat  अनिल हु
 चन्दा

 :
 साधारणतया

 ली
 जायगी

 ।

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  क०  चल  में  यह  भी  बता  दू  कि  इसी  स्थान

 पर  कलकत्ता  में  दोल  किस्म  के  ऐसे  दो  जो  पूरे  हो  चुके  प्रौढ़  जिन  में  प्रत्येक  गोदाम  में  दस

 गल  बिल्कुल  ठीक  हैं  ।  यड़  तीसरा  गोदाम  जो  शिर  गया  है  उस  में  इन  दोनों  की  ढलाई  में  कुछ

 गलती  प्रवर  हुई  होगी  ।  समूचे  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ग्रोवर  में  प्राविधिक  समिति  के  प्रतिवेदन

 की  प्रतीक्षा कर  रहा हूं  ।  जहां  तक  मुख्य  डिजाइन  का  सम्बन्ध  अर्थात  दल  टाइप  का

 उस  के  बारे  में  मेरे  मित्र  ने  कह  दिया  है  कि  उस  के  ठोस  होने  में  कोई  सन्देह नहीं  है  ।

 श्री  अरविद  घोषाल  :  क्या  कलकत्ता  के  विशेषज्ञ  इंजीनियरों  का  यह  मत  है  कि  प्लान  ही

 खराब  है  जिस  में  छत  के  लिये
 ४

 इंच  के  छोटे  सहारे  दिये  हुए  हैं
 ?

 श्र  ata  कु०  चन्दा  मुझे  कलकत्ता  के  गैर-सरकारी  इंजीनियरों  का  मत  मालूम  नहीं

 हम  ने  एक  अत्यन्त  उच्च  afer  सम्पन्न  समिति  बनाई  है  जिस  में  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग

 का  डा०  हमारा  चीफ  श्री  राष्ट्रीय  निर्माण  संगठन  का  श्री  at
 लिक

 कौर  केन्द्रीय  इमारत  अनुसंधान  रुकी  का  एक  प्रतिनिधि  शामिल  हैं  ।  समिति की  एक  बार

 कलकत्ता  में  बैठक  हो  चुकी  है  फिर  वे  निर्धारित  नमूनों  के  ब्यौरे  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 सेठ  श्रवण  सिंह  :
 क्या  माननीय  मंत्री

 यह
 बतलावेंगे  कि  शैल  टाइप  गो डा उन्स  कितने  बन

 गये  उन  की  कितनी  कंपनी  है  ae  उस  के  बनने  में  कितनी  कोस्ट  पड़ेगी
 ?

 tat  अ्रतिल  कु०  चन्दा
 :  दूसरी  योजना  अवधि  में  खाद्य  मंत्री  ने  लगभग  ६  करोड़  रुपये  की

 लागत  से  चावल  कौर  गेहूं  के  लिये  गोदाम  बनाने  के  लिये  एक  प्लान  बनाया  है  ।  हम  निर्माण  करने के

 लिये  अभिकरण  हैं  ate  हम  कलकत्ता  में  छः  गोदाम  बनाने  जा  रहे  दो  पूरे  हो  चुके  हैं  प्रौढ़  तीसरा

 यह  है  जहां  यह  दुर्घटना  हुई  है  ।

 ह
 tat  सुमन  घोष  कया  मैं  जान  सकता  हूं

 मूलज  श्रंप्रेजी  में
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 धनिया  महोदय  :
 प्रदान

 ।
 क्या  ६०  हजार  की  हानि  बहुत  श्रमिक  है  ?  wa  हमें  अगले

 wet  को  लेना  चाहिय े।

 दण्डकारण्य  यो

 St  म०  क०  कुमारन
 1*१०  34.

 att  ध्ररविन्द  UAT

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पतंरपक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  प्रार्थना  की  है  कि  दण्डकारण्य  में  बस्ती

 बसाने  में  केरल  को  हिस्सा  दिया  जाये  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  प्रार्थना  पर  विचार  किया  है  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  ग्रोवर  (  )  हां  ।  केरल  सरकार  से

 गत  वर्ष  दण्डकारण्य  में  केरल  के  भूमिहीन  विस्थापित  लोगों  को  बसाने  के  लिये  खाद्य  और  कृषि  मंत्रालय

 के  पास  एक  प्रार्थना  श्राईथी  ।  केरल  सरकार  को  बताया  गया  था  कि  दण्डकारण्य  का  विकास

 उस  क्षेत्र  के  सामाजिक  arias  विकास  के  लिये  एक  समेकित  ढंग  से  किया  जाना  है  ake  स्थानीय  लोगों

 जो  मुख्यतया  ख़ादिम  जाति  के  लोग  की  उन्नति  की  are  विशेष  ध्यान  दिया  जायेगा  ।  बाहर से

 बसाने  के  इस  काम  में  प्राथमिकता  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  को  दी  गई  है  कौर  उसके

 लिये  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  का  प्रमोद  प्राप्त  किया  गया  है  ।  इन  राज्यों  की
 भी

 भूमिहीन  कौर
 wae  जनसंख्या  की  अपनी  समस्याएं  हैं  ।  दण्डकारण्य में  ey  राज्यों के  लोगों  को  बसाने का  इस

 समय  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  स०  क ०  कुमारन  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  केरल  राज्य  को  प्रतीक  जनसंख्या

 के  कारण  बहुत  अधिक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  FAT  भारत  सरकार  ने  यह  बस्ती

 बसाने  के  मामले  में  केरल  को  प्रमुख  प्राथमिकता  देने  के  प्रदान  पर  विचार  किया  है
 ?

 fara  महोदय  :  क्या  विस्थापित  व्यक्तियों  के  मुकाबिले  में  ?

 शो  मे ०  कठ  कुमारन  :  हां  |

 पश् नष् यक्ष  महोदय  :  में  नहीं  जानता  |  मा
 ०

 सदस्य  यह  सुझाव  देने  से  पूर्व  भ्र पने  दल  के  सदस्यों

 से  परामर्श कर  लें  ।  मा०  सदस्य  इन  विस्थापित  लोगों  के  मुकाबिले  में  केरल  के  लोगों  की  प्राथमिकता
 देना  चाहते हैं  ।  कया  केरल  में  विस्थापित लोग  हैं  ?

 शी  वॉरियर  यदि  दण्डकारण्य  को  जाने  वाले  विस्थापित  व्यतीत  ,

 श्रीपत  शान्ति  |  मैं  ऐसे  seat  की  भ्र नुम ति  नहीं  दूंगा  जो  स्वीकार

 नहीं  किये  जा  सकते  |  मा ०  सदस्य  कहते  हैं  कि  केरल  के  लोगों  को  प्रमुख  प्राथमिकता दी
 जानी

 चाहिये

 जसा
 कि  विस्थापित लोग  वहां  नहीं  जाएंगे  कौर  वहां  पर्याप्त  स्थान  है  कौर  केरल  के  प्रतिष्ठित  अन्य

 किसी  राज्य  ने  वहां  भ्र पने  लोग  भेजने  को  नहीं  कहा  है  |

 tal  भा०  कू ०  गायकवाड़  :  केरल  सरकार  बस्ती  बसाने  के  लियें  कितनी  भूमि  मांग  रही  है

 झोर  वहां  कितने  परिवार  बसाये  जायेंगे  ?
 ———as

 मूल  sis  में
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 श्री पुर ह  so  भास्कर :  उन्होंने  एक  सावारण  उल्लेख  किया  कि  क्या  नीति  के  तौर  पर

 केरल  के  भूमिहीन लोगों  को  दण्डकारण्य ले  जाया  जा  सकता है  ?

 भा०  go  गायकवाड़  :  क्या  यह  सच  है  दण्डकारण्य  क्षेत्र  में  बहुत  सी  फालतू  भूमि

 बे  कार  पड़ी  है  यदि  तो  क्या  उस  स्थान  पर  इन  सब  विस्थापित  लोगों  के  साथ  साथ  सब  भूमि

 डीन  लोगों  को  बसाना  संभव  होगा
 ?

 Tet  पु०  to  भास्कर  इस  मंत्रालय  का  दण्डकारण्य  में  विस्थापित  लोगों  को  केवल  बसाने

 का  सम्बन्ध है  ।  भूमि  राज्य  सरकार  के  नियंत्रण  में  है  ate  इन  विस्थापित  लोगों  को  बसाने  के  लिये

 बी  गई  है  ।  हमने  समूची  उपलब्ध  कृषि  योग्य  भूमि  का  सर्वेक्षण  नहीं  किया  है  ।

 भ  चिंतामणि  पाणि प्र हो :  क्या  सरकार  को  यह  बात  विदित  है  कि  स्थानीय  आदिवासी

 जो  विस्थापित  उन्हं
 प्रभी  तक  दण्डकारण्य  में  कृषि  योग्य  बनाई

 गई
 भूमि  में  से

 एक
 प्रतिहत

 भी

 आवंटित नहीं  की  गई  है  ?

 श्री  पु०  भास्कर  :  यह  सच  नहीं है  ।  यह  दण्डकारण्य  अधिकारियों  की  नीति है  कि

 कृषि  योग्य बनाई  गई  २४  प्रतिश्त  कमी  आदिवासियों  को  दिये  जाने  के  लिये  राज्य  सरकार  को

 दी
 जायेगी

 ।  आदिवासियों को  भूमि  वितरण  का  काम  राज्य  सरकार  पर  छोड़  दिया  गया  है  ।  जहां

 तक मुझे याद  फ़रास गांव  के  कुछ  भाग  में  जो  भूमि  दी  गई  वह  स्थानीय  श्रीदेवी  सीटों  को  वितरित

 गई  है  ।

 tatt  चितार्माण  पाणिग्रहण  :  उन्होंने  बांटी  नहीं  है  ।  इसलिये  दण्डकारण्य  क्षेत्र  के  ख़ादिम

 जाति  लोगों  में  बड़ी  बेचैनी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मा०
 मंत्री  को  सूचना  दूसरी  है  ।  वह  जांच  करेंगे  ।

 श्री  वीरामणि  पाणिग्रहण  :  ato  मंत्री  ने  कहा  है  समझता  हूं  ।

 शनी  Jo  to  भास्कर  :  मध्य  प्रदेश  में  बस्तर  जिले  के  फरासगांव  में  तो  जो  भूमि  दी  गई  है

 बह  स्थानीय  आदिवासियों को  वितरित  की  गई  है  ।

 श्री  जाना  राव  :  उमेरकोट में  भी  भूमि  झ्रादिवासियों को  वितरित  की  गई  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र

 १०३६.  को  मोहन  नायक  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सच  हैं  कि  एक  अमरीकी  र्थे  शास्त्री  प्रोफेसर  जे०  Ho  गालब्रेथ  ने  सरकारी

 क्षत्र  की  कायंविधि  में  सुधारों  का  सुझाव  दिया  है

 यदि
 तो

 उन्होंने  क्या  सिफारिशें  की  हैं  ;  ak

 सरकार  उन्हें  कहां  तक  कार्यान्वित  करने  जा  रही  है  ?

 किस  ate  रोजगार  तवा  योजना
 उपमंत्री  ल०  ato  :  REY  में

 प्रोफेसर  जे  ०के०  गालब्रेथ  ने  अनौपचारिक रूप  से  योजना  wa  को  एक  टिप्पण  दिया  था  जिसमें

 way
 बातों

 के  साथ  साथ
 सरकारी  क्षेत्र

 के  उपक्रमों  के  कुछ  संगठनात्मक  पहलुओं  के  वारे  में  विचार

 व्यक्त किये  गये  थे  ।
 ee

 rr  थे
 मूल  ग्वार  ah  न्य
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 इस  टिप्पण
 में  प्रोफेसर  गालबेध  ने  कोई  विशिष्ट  सिफारिश  नहीं  की  थी  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 श्री  सोहन  नायक  :  क्या  इस  विशेषज्ञ  की  सिफारिशों  को  सरकारी  क्षेत्र  के  भारी  उद्योगों

 में  लागू  करने  का  विचार  है  या  बीमा  जैसे  अरन्य  उद्योगों  wife  में  भी  ?

 श्री ल०  ato  मिश्र  :  उस  ने  कोई  विशिष्ट  सिफारिश  नहीं  की  ।  ये  सिफारिशें  सामान्य

 जिन  पर  योजना  Bar  लगातार  विचार करता  रहता  है  |

 श्री  म०  ato  द्विवेदी  :  में  जानना  चाहता हूं  कि  कया  मंत्री  महोदय  प्रोफेसर  जेके  गालब्रेथ

 की  रिपोर्ट
 को

 सदन  की  टेबुल  पर  रखेंगे
 यदि

 नहीं  तो  कयों  नहीं
 ?

 पब्लिक  सैक्टर  के  बारे  में  सदस्य

 लोग  जानकारी रखना  चाहते  हैं  इसलिये  इस  सम्बन्ध  में  जो  भी  वाकयात  हों  वे  सदन  को  जानने  चाहिएं

 क्योंकि  पबलिक  सैक्टर  पर  सदन  को  कोई  बहस  करने  का  अवसर  नहीं  है  ?

 महोदय  :  वह  बहस  क्यों  कर  रहे  हैं  ?  वह  प्रदान  सकते  हैं  ।

 श्री  ल०  ato  उनकी  उस  प्राइवेट  रिपोर्ट  को  प्रभी  तक  हमने  सदन  के  सामने  नहीं  रखा

 at  न  हम  उसे  सदन  के  सामने  रखना  चाहते  हैं  क्योंकि  वह  उन्होंने  एक  एनफौरमल  रिपोर्ट

 थी  कौर  हम  समझते हैं  कि  श्राम  पब्लिक  के  लिये  यह  चीज  कोई  लाभदायक  नहीं है  ।

 ी  गजराज  सिह  कठिनाइयां  क्या  हैं  ?

 महोदय  :  यह  गैर  सरकारी  है  ।

 श्री  कालिका  सिह  :  सरकारी  क्षेत्र  में  गैरसरकारी  क्या  होता
 है  ?

 श्री  ब्रज राज  सिंह  :  मे  भ्रौचित्य  प्रदान  पूछता  हं  ।  सिफारिश  के  तौर  पर  सरकार  को  जो

 प्रतिवेदन  दिया  गया  है  उसमें  गैर-सरकारी  या  निजी  क्या  होता  है  ?  जब  यह  सरकार  के  विचाराधीन

 तो  इसमें  निजी  क्या  है  ?

 श्री  ल०  ato  मिश्र  :  यह  उनकी  निजी  रिपोर्ट  थी  ।  वह  यहां  पर  खास  तौर  पर  इस  काम  के  लिये

 नहीं  ora  थे  ।  वह  सीलोन  जा  रहे  थे  झर  तब  यहां  कराये  ।  उनके  साथ  कुछ  बातचीत  हुई
 थी  |

 उनकी  जो रिपोर्ट दी  हुई  उसको  हम  समझते  हैं  कि  सदन  के  सामने  रखना  उचित  नहीं  होगा
 ।

 श्री  महन्ती : में एक में  एक  औचित्य  घ्यान  पूछना .  .  .  .  .  .

 श्रम  site  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  नन्दा  जहां  तक  इस  विशिष्ट  टिप्पण
 का  सम्बन्ध

 इसे  सभा  पटल  पर  रखा  जा  सकता  है  ।  परन्तु  जहां  तक  सिद्धान्त  का  प्रदान  विख्यात
 व्यक्तियों

 से

 निजी  अ्रौर  झ्रनौपचारिक  ढंग  से  मत  लेना  वास्तव  में  ही  बहुत  कठिन  हो  यदि  उनके  द्वारा

 कहीं  गई  सब  बातें  प्रकाशित  करना  श्रनिवायं  हो  जाए  |  जहां  तक  इस  विशिष्ट  टिप्पण  का  सम्बन्ध

 मैँ  नहीं  समझता  कि  उसे  सभा  पटल  पर  रखने  में  अधिक  कठिनाई हो  सकती  है

 श्री  रघुनाथ  सिह  जहां  इसका  एक  भाग  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हो  चुका  तो  इसे

 सभा  पटल  पर  क्यों  नहीं  रखा  जाना  चाहिये  ?

 srr
 श्री  स०  ato  द्विवेदी  :  पबलिक  सैक्टर  के  उद्योगों  के  बारे  में  किसी  vw  प्रकार की  सुचना

 मंत्रालय
 Porro

 को  छिपा  करके  रखना  का  सरकार  को  य

 न्

 को  अधिकार
 नहीं  है

 ।  पब्लिक  सैक्टर  के
 eo

 पलट  wast  में
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 खारे  में  पूरी  जानकारी  हासल  करने की  प्रतिकार  इस  सदन  को  है  भ्रौर  यहं  भी  इसकी  भूमिका है  कि

 सभी  कागजों  की  मांग  कर  ae  |

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  कठिनाई  उत्पन्न  होती  है  ।  सामान्यतया  जब  मंत्री  किसी  प्रकार

 की  गोपनीयता या  गाता  का  दावा  करता  है  जिसके  कारण  वह  कहता
 कि

 इसे
 सभा  में  बताना

 या  समा  पटल  पर  रखना
 लोक  हित  को  बात  नहीं

 तो
 मैँ  उसे  सभा  पटल  पर  रखने  के  लिये  ज़ोर

 नहीं  देता  |  यह  फैसला  करना  उस  पर  छोड़ा  जाता  है  ।  परन्तु  अ्रषिकतर  यह  बात  सभा  के  सामने

 लाई  जाती  कि  जिसे
 लो

 कहित  में  व्यक्त  नहीं  क  रना  उसका  पहले  ही  सभा चा  रुपयों  के  ढारा  प्रचार

 शझा  होता है  |  मत  संसद  ही  तक  ऐसा  स्थान  रहता  है  जहां  समाचार  उपलब्ध  नहीं  होता  ।  या  तो

 मंत्री  को  इन  चीजों  के  प्रकाशन  पर  aaa  नियंत्रण  रखना  चाहिये  या  ज्योंही  कोई  चीज  समाचार  पत्रों

 में  प्रकाशित  सूची  चीज़ को  सभा  पटल  पर  रखा  जाना  चाहिये  ।  मै  मंत्री  के  यह  निर्णय  काने

 के  अधिकार  को  छीनना  नहीं  चाहता  कि  कौन  समाचार  लोक्रह्ित  में  व्यक्त  नहीं  किया  जा  सकता

 कौर  कया  इसे  सभा  में  व्यक्त  न  करना  वांछनीय  होगा  परन्तु  जब  कोई  चीज़  समाचारपत्रों में  छप

 जाये  तो  यह  सभा  राशा  करती  है  कि  समूची  सूचना  इसे  मिलनी  चाहिये  ताकि  सही  बात

 का  पता  लग  समाचार  पत्र  द्वारा  दी  गई  गलत  धारणा  न  बनी

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्प  मंत्री  जवाहरलाल  में  इसका  स्पष्टीकरण  कर

 दूं  ताकि  कोई  श्रांति  न  मैंने  झ्नापका  विचार  सुना  है  परन्तु  मैं  नहीं  समझ  पाया  कि  किस
 अवसर  पर

 सभा  के  सामने  ऐसे  लेख  को  रखना  मंत्री  का  कर्तव्य  होता  जो  गोपनीय  समझा  जाता  है  ।

 श्री  चिंतामणि  पाणिप्रहो  :  यह  गोपनीय  नहीं  है  ।

 श्री  जवाहरलाल  केवल  इस  कारण  कि  रहस्योद्घाटन  से  या  अन्यथा  समाचार  पत्रों

 को  इसका  कुछ  भाग  मिल  जाने  के  कारण  क्या  पूरे  लेख  को  सभा  पटल  पर  रखना  अनिवार्य

 जाता है  ?

 म्रध्यक्ष  सहोदर  :  मैं  इस  प्रदान  के  उत्तर  में  जो  उन्होंने  मुझ  से  पूछा  माननीय  सभा  नेता

 से  यह  पूछ  रहा हूं
 कि  क्या  यह  सब  कुछ  दीक  है--वह  इस  पर  विचार  में  इसे  बदलने  के  लिये

 तैयार  यह  मेरा  विनिर्णय  नहीं  है  कि  सभा  को  इस  के  बारे  में  कुछ  जानने  का  हक  नहीं

 जब  कि  ब्योरा  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  हो  चुका  है  ।  निस्सन्देह  माननीय  मंत्रियों  को  यह  कहने

 का  अधिकार  है  कि  यह  गोपनीय  है  कौर  वे  इसे  सभा  पटल  पर  रखने  को  तैयार  नहीं  हैं  ।
 परन्तु

 जब  एक  बार  मामला  कुछ  ब्यौरे  समेत  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  हो  चुका  में  विशेष  रूप  से

 चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  सभा  पटल  पर  यह  बतायें  कि  इसे  क्यों  सभा  के  सामने  न  रखा  जाये  |

 यदि  फिर  भी  वह  समझते  हैं  कि  इसे  सभा  पटल  पर  नहीं  रखा  जाना  चाहिये  मैं  उनके  स्वविवेक

 की  अनुमति  देता हूं  ।

 11.0  जगाहरतनाल  घन्यवाद  |  जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  में  समझता  हुं  कि  हमारे

 मंत्रालयों  या  विभागों  द्वारा  लेखों  को  गोपनीय  या  गुह्म  समझने  का  यह  काम  अझ्रनावदयक  सीमा

 तक
 ले  जाया  जाना  है

 ।
 मैं  समझता  हूं  कि  सब  प्रकार  के  पत्रों  को  गोपनीय  कौर  गुह्म  अंकित

 करने की  बहुंत  पुरानी  आदत  चली झा  रही  है  ।  कई  बार  वे  ऐसे  नहीं  होते  प्रौढ़  कई  बार  वे  होते

 भी  हैं  ।  यह  सच  है  चाहता  हुं  कि  ates  से  अधिक  पत्र  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  चाहिएं  या

 सदस्यों  को  दिये  जाने  चाहियें  ।  परन्तु  निस्सन्देह  कुछ  पत्र  देना  वांछतीय  नहीं  होता  ।  मैं  अपने

 साथियों  को  सुझाव  दूंगा  कि  वे  इस  का  परीक्षण  करें  और  पत्रों  पर  गोपनीय  तौर  गुह्य

 संकेत न  लगने  दें  ।

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 tat  सहमति
 :  कया  यह  aa  कि  प्रोफेसर  गालब्रेथ  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रशसन  में  ध्न्

 घर  न्यूनता एं  बताई  हैं  ?  ate  क्या  इसी  कारण  मंत्री  इसे  गोपनीय  कहते हैं  उर

 सभा  पटल  पर  रखने  को  तैयार
 नहीं  हैं  ?

 fava  महोदय  :  मं  सकी  अनुमति  नहीं  दूंगा

 श्री  मिलती  :  यह
 सच

 है  ।

 fat  क्या  प्रोफेसर  गालब्रेथ  को  मंत्रालय ने  रूप  से  सरकारी  क्षेत्र  का

 परीक्षण  करने  तौर  इसके  बारे  में  समालोचना  करने  के  लिये  बुलाया  था  या  उस  ने  इसे  देखा

 शरर  इसके  बारे  में  स्वयमेव  aaa  विचार  व्यक्त  कर  दिय े?

 श्री  नन्दा  :  यह  आकस्मिक  समालोचना  थी  कौर  वह  इसी  काम  के  लिए  निमंत्रित  नहीं

 किये गये  थे  |

 श्री  त्यागी  :  ऐसा  क्यों  है  कि  विदेशी  हमेशा  हमारे  मंत्रालयों  की  आलोचना  करते  हैं  7

 ada  किसी  are  हर  एक  विदेशी  दरा  इनकी  जांच  a  झ्रालोचना  का  स्वागत  करते  हैं  ?

 16..2]  जजा हर नान  नेहरू  प्रोफेसर  गोलबंद  एक  बहुत  विख्यात  अर्थशास्त्री  हैं  ।  जो  कोई

 विख्यात  व्यक्ति  किसी  देश  से  यहां  कराता  हम  उसे  मिलते  हैं  ate  उसके  साथ  चर्चा

 करते  हैं  |  हो  सकता  है  वह  योजना  भ्रायोग  से  मिला  हो  ।  वह  faa  aa  किया  गया  था  या

 हम  उनके  विचारों  का  लाभ  उठाना  चाहते  हैं  ।  उसे  कोई  काम  सौंपा  नहीं  गय  परन्तु  हमने

 उसके  विचारों  का  लाभ  उठाने  का  प्रयत्न  किया  ।  हम  ने  उस  के  साथ  कई  बातों पर  चर्चा  की  ।

 में  उनसे  पृथक  अन्य  लोग  भी  उसे  मिले  ।  निस्सन्देह  उन्होंने  कुछ  चीज  लिख  कर  दी  ।  मझे

 मालूम  नहीं  उसने  क्या  लिखा  ।  मे  ने  उन  से  कुछ  goa  दिलचस्प  लेख  wie  कहीं  देखे  हैं  ।

 इस  विशिष्ट  मामले  में  मेरे  माननीय  साथी  ने  कहा  है  कि  वह  उसे  सभा  पटल  पर  रखेंगे

 माननीय  सदस्य  उस  में  व्यक्त  किये  गये  विचारों  से  ward  हो  सकें  ।

 fae  महोदय  :  पत्र  सभा  पटल  पर  रखा  मामला  समाप्त है

 pat  हेम  में  तीन  या  चार  बार  उठा  हूं  परन्तु  फिर  भी  में  अपना
 प्रदान

 नहीं  पूछ  सका

 क्योंकि  प्राय  सदस्य  मुझे  ऐसा  करने  से  रोकते  रहे  हैं  खेद  है  कि  आपने मेरी  रक्षा  नहीं  की

 मुझे  श्री  प्रदान  पूछने  दिया  जाय े।

 न श्ध्यक्ल  महोदय  :  माननीय  सदस्य  इतने  बड़े  हैं  कि  उनकी  रक्षा  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 श्री  हेम  बरुआ  :  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  की  कुद  झा धिक  महत्वकांक्षाप्रों  पर  सीधा

 करने  के  प्रोफेसर  गालब्रेथ  ने  उन्हें  एक  समाजवादਂ  कहा है
 ?  यदि

 तो  क्या  उन्होंने  उस  निष्कर्ष  के  लिये  कोई  कारण  बताया  है  ?

 अध्यक्षा  महोदय  :  माननीय  सदस्य  प्रतिवेदन  पढ़ेंगे  ।  j

 श्री  नन्दा  :
 हां

 ।
 उसे  ध्यान  में  रखते  हुए  उसका  उत्तर  देने

 की
 कोई  जरूरत  नहीं

 treat  महोदय  :
 मैँ  केवल  श्री  टेम  gem और  प्राय  सदस्यों  को  ऐसे  प्रश्न न  पूछने  के  लिये

 ha
 कटा  जिन  से  ल» अआक्षप  होता

 है  ।  उन्हें  पु  कयों  करनी  चा  द ैह्य  ?
 मैँ  अनुभव करता  हं

 और

 ठीक  अनुभव  करता  हूं
 कि

 म!ननीय  सदस्य  यहां  जो  कुछ  कहा  गया  है  उसके  बारे  में  केवल  अपना
 «ण  ाणाानगलगातय्तुतल्‍यल्‍यल्‍स्‍गइल्‍तल्‍तए।ल्‍एए

 fan  अंग्रेजी  में
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 झड़प  करने  के  लिये  यह  प्रदान  पूछना  चाहते  हैं  ।  संसद  सरकार  की  निन्दा  करने  कोई

 प्र  सफलता  नहीं  होनी  चाहिये  ।  यह  हमारा भ्र पना  राज्य  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  प्रतीक्षा  करनी  चाहिये

 शौर  देखना  चाहिये  कि  प्रतिवेदन  में  क्या  कहा  गया  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  क्यों  ऐसे  दाऊद  कहने

 काਂ  आरोप  दूसरे  किसी  व्यक्ति  पर  लगाना  चाहिये  ?  हमें  प्रतीक्षा  करनी  चाहिये कौर  देखता

 चाहिये  ।  यहां  ऐसी  कोई  धारणा  पदा  नहीं  करनी  चाहिये  कि  केवल  सरकार  पर  या  किसी  मंत्री

 पर  श्राक्षेप  लगाने  के  लिये  बदनों  के  रूप  में  अवसर  प्राप्त  किया  जाता  हैं  ।

 शी  हेम  बरुआ  जब  कभी  में  किसी  बात  का  उल्लेख  करता  मझ  झपने  तथ्यों  का  पूरा

 विश्वास  होता  है  ।  जब  मै  ने  कहा  कि  उन्होंने  हमारी  alas  महत्वाकांक्षाश्नों को
 डाकघर

 समा  जवादਂ  बताया  में  ने  इसे  उद्धरण  चिह्न  में  कहा  है  ।  यह  समाचारपत्र में  थे
 ।

 प्रधान  मंत्री  ने

 स्वयं  कहा  है  कि  उन्होंने  वह  लेख  पढ़ा  है  |

 श्रेय  महोदय
 :  अभी  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  |

 सभा  पटल
 पर  प्रतिवेदन  रखे  जाने

 के  बारे  में  माननीय  सदस्य  उन  पर  यह  आक्षेप  लगाना  चाहते  हैं  कि  उन्होंने इसे  समाजवादਂ

 कहा  है  ।  इस  उद्देश्य  के  लिये  उन्होंने यह  प्रश्न  पुछा  है  ।

 श्री हेम  बुरा  :  उनके  शब्द  हैं  ?  में  क्या  कर  सकता हूं
 ?

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  सूचना  प्राप्त  कर  सकते  ग्राहक  नहीं  कर  सकते  |

 लाभ  बोनस  सुत्र

 1१०३७.  श्री  एसयूवी  पिलने  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  मंत्रालय  ने  लाभ  बोनस  पु  अपनाये  जाने  के  बारे  में  विदेशी  सिदोषज्ञों को

 अपनी  राय  देने  के  लिए  बलाया  कौर

 यदि  हां  तो  उनकी  मुख्य  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं
 ?

 faa  मंत्री  सुभाष  )  :
 जी  हां  ।

 XO  उन  की इस  समय  दो  विशेषज्ञ देश  के  विभिन्न  उपक्रमों  का  दौरा  कर

 रिसे  १९६१  के  मध्य  तक  उपलब्ध  हो  जायेंगी  ।

 tat  watt  पिल्ले  :  क्या  इन  सिफरिशों  को  बोनस  आयोग  के  ant  पेशा  किये  जाने  से

 पहले  श्रमिकों  के  केन्द्रीय  संगठनों  के  बीच  भी  परिचालित  किया  जायेगा  ?

 पत्री  सन भाई  जी  नहीं  ।  हमले  प्रत्येक  कर्मचारी  की  उत्पादकता  का  मूल्यांकन

 करने  में  हमारी  सहायता  करने  के  लिए  सोवियत  रूस  कौर  कनाडा  से  दो  दो  विशेषज्ञों  को  विशेष

 रूप  से  बुलाया है  ताकि  कर्मचारियों  को  प्रेरणा  देने  की  विधि  का  निर्माण  किया  जा  सके

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  के  भ्रनुसार
 की

 योजनाਂ  को  लागू  किया  जाये
 ।

 1६1  एंटनी  पिल्ले  :  क्या  इस  योजना  पर  श्रम  संगठनों  के  विचार  जानने  के  इसे  उन

 लाा संगठनों
 के  पास  भेजे  जाने  की  कोई  प्रस्थापना  है  ?

 मूल  stir में

 ’Profit  Bonus  formula
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 tat  atte  दस
 प्रैकेमे  पेर

 यहाँ
 श्रावंदर्र्क  नहीं

 ।
 पहलें  हमें

 यह
 देखना  है

 cy
 हे

 सिफी रिंदी  करतें  इसकें  पेंदंचात  सरकार  इस  बीते  की  जांच  करेंगी  कि  क्यां  ब्यंवही  ें  ft

 हैं  sear  नहीं ।  इने  Ferhat  की  क्रियान्वित  किया  गया  तो  इन  को  क्रियान्वित  करते

 श्रमिकों का  पैरों  निषेचित रूप  से  लिया  जायेगा

 स०  म.०  बीजों
 :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  अदायगी

 योजनाਂ
 तैयार  करने  के  लिए  यह  सब  किया जा  रहा  है  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  वे

 विशेषज्ञ  समय  पोर  गति  ग्रध्ययन  एण्ड  मोशन  भी  करेंगे  अथवा  किसी  wea  विधि

 का  अवलम्बन  करेंगे
 ?

 सुभाष  दाह  :  इन  विशेषज्ञों  को  केवल  इसलिए  बुलाया  गया  है  ताकि  उनसे  यह

 सीखा  जा  सके  कि  अन्य  देशों  में  प्रोत्साहन-प्रणाली  सिस्टम )  को  किस  प्रकार  कार्यान्वित

 किया  जाता  है  ।  tar  कि  सभा  को  पता  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  योजनाओं  पर  पहले से  ही

 काय हो  रहा  जहां कि  सरकारी  क्षेत्र के  उपकरणों में  श्रमिकों  को  अधिक  मजदूरी  दी  रही

 है  रोक  was  कार्य  के  लिए  प्रोत्साहन-पुरस्कार  दिये  जाते  हैं  ।  यह  जानन ेके  लिए  कनाडा

 कौर  सोवियत  रूप  इत्यादि  अन्य  देशों  में  इस  प्रणाली  को  किस  प्रकार  क्रियान्वित  किया  जाता

 हमने  सोवियत  रूस से  दो  विशेषज्ञों  को  बुलाया है  शर  तीसरा  पहुंचने  वाला है  ।  हमने

 सरकारी  क्षेत्र  के  €  उद्योगों  का  चयन  किया है  वे  विशेषज्ञ  इन  उद्योगों  में  जांच

 करेंगे  ्र  हमें  रिपोर्ट  देंगे  कि  कर्म  वासियों  के  कार्य  का  मूल्यांकन  किस  प्रकार  किया  जाना

 चाहिए  ॥

 हैं  &  पार्वण  क्या में  जान  सकता हं  कि  क्या  वे  केवल  परिणा मातु सार  अदायगी

 at  प्रोत्साहन-बोनस  रही  विवार  करेंगे  waar  वे  लाभ-बोनस  के  पूरे  प्रश्न  की  भी  जांच  करेंगे

 जिसे  उच्चतम  न्यायालय ने  श्रम  प्र पी लीय  न्यायाधिकरण  के  पंचाट  के  grace  पर  एक्  तरह

 से  प्रौपचारिक  रूप से  स्वीकार  कर  लिया है  ?

 Tat  सनाई  शाह  इन  विशेषज्ञों  जिन्हें  हगने  बलाया  लाभ-बोनस के  स

 सा  कि  हम--इस  देश  के  समझते  कोई  सम्बन्ध  नहीं a  i  वास्तविकता  यह  है  कि

 जसा  कि  सभा  को  ज्ञात  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  जहां  तक  सरकारी  क्षेत्र के  उपक्रमों  का

 सम्बन्ध  बोनस न  दियें  जायें  ।  हम  चाहते  हैं  कि  प्रत्येक  श्रेणी  ak  वर्ण  के

 कर्मचारी  को  उसके  कार्य  प्रौढ़  अधिक  उत्पादकता  के  अ्रनपार  लाभ  मिले  ताकि  सरकारी

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  समद्र  के  साथ  साथ  उनकी  aaa में  भी  लगातार वृद्धि  हो  ।

 रेग  चक्रों  कपा
 a

 जान  सकती  हूं  इस  परिणा मान तु सार  अदायगी

 योजना  में  मैडिकल  अ्रवकादा  म्रवकाश-व्यय  wie  एसी  ही  अन्य  सभी

 चीजें  शामिल  की  जायेंगी ?

 गली  waar  दाह  :  सभा  को  ज्ञात है  कि  हम  अपने  करें  चारियों  के  मकानों  की  बस्तियों

 में  मेडिकल  स्वास्थ्य  ate  सफाई  सुविधायों  के  रूप
 में  हर  प्रकार

 at  अ्राधघनिक  कल्याण  सुविचारों  की  व्यवस्था  कर  रहे  अतः  अलग  अलग
 कें  चोरियों

 अथवा

 चोरियों  के  समह  के  कार्य  के  परिमापन  के  साथ  इन  बातों  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ।

 इस  सभा  दौर  माननीय  सदस्या  को  यह  विश्वास  दिला  सकता हूं
 कि  जहां  तक

 देश
 के

 मल  अग्रेज़ी  में



 Re  १८८
 २

 उत्तर  इर३८

 कर्मचारियों की  मूलभूत  कल्याण
 सम्बन्धी  सुविचारों  का

 सम्बन्ध  हमें  विदेशो ंसे  कोई  विशेष

 बात  सीखने  की  प्रावव्यकता  नहीं  ।

 श्रीमती  राम  चक्रवर्ती  यह  सचमुच  एक  उपहासास्पद  उत्तर है  ।

 मद्रास  में  हथकरघा  बुनकरों  को  छट

 ११०३८  श्री  तंगा मणि  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  क  गे

 कि

 क्या  मद्रास  राज्य में  हथकरघा  सरकारी  बुनकरों  को  हथकरघा  छूट  पूरी  प्री

 दी  जा  चकी  है  ;

 यदि  तो ३०  १९६०  को  Be  की  कितनी  रकम  दी  शेष

 पौर थी

 क्या  छूट  अदायगी के  बारे में
 वर्ष  as  Zor -६१  के  लिए

 wee
 at  र  की  गयी  नयी

 योजना  को  सभा  पटल  पर  रखने  का  विचार

 गबाणिज्य  मंत्री  ;  कानूनगो )  कौर  मद्रास  राज्य-सरकार से  जानकारी

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  ate  इसे  सभा-पटल पर  रख  जायेगा ।

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता है
 परिशिष्ट  ३  अनजान  संख्या  ८८]

 भो  तंगामणि  विवरण  में  यह  बताया  गया है  कि  एक  नीति  बनायी गयी  जो

 १-€-१९६०  को  लागू  की  गयी है  प्रयोग  जिसके  अनुसार  .  राज्य  सरकार  छूट  की

 राशि  का १९६६० संवितरण कर  सकती  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  Se
 की

 बकाया  राशि
 जो

 को  देय  किस  प्रकार  संवितरण  किया  जायेगा  ?

 ब्  नित गो  हिसाब-किताब  में  जो  अ्रनियमितताएं  उन्हें  दूर  करने  के

 छट  की  बकाया  राशि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को  दे  दी  जायेंगी  ।

 ी  तंगामणि  इससे  पहले सभा  में  यह  बताया गया  था  कि  मद्रास  जेसे  राज्य के  लिए

 भी  बकाया  राशि ३५  लाख रु०  है  ma  सरकार  ने  बुद्धिमत्ता  युवक  एक  ऐसी  योजना  बनायी

 हैं  जोकि  बड़ी  लाभदायक  है  क्योंकि  राज्य  सरकारें  स्वयं  संवितरण कर  सकती  है  |  म  यह

 जानना  चाहता हूं  कि  जो  रकम  को  देय  उस  बकाया  राशि  का  क्या  बनेगा
 ?

 क्या  राज्य  सरकार को  केन्द्रीय  सरकार से  बिना  अर्थो पाय  निधि  से  व्यय  करने  का  अधिकार

 दिया  जायेंगी ?

 ची  कानों  कुछ  भी  इसका  सं वितरण  राज्य  सरकार  द्वारा  ही  किया  जायेगा ।

 किन्तु  उन  पर  उच्चतम-सीमा  की  तथा  wa  शर्तें  लागू  नहीं  होंगी  जो  १  १९६०

 से  लाग  होती  हैं  |

 श्री  तंगामणि
 :  क्या  में  जान  सकता हूं

 कि  वस्त्र-निर्माण  उद्योग
 से  वसूल  किये  जाने

 वाले  उपकर में  से  TT  PEKO—RLYF के  लिए  विभिन्न  राज्यों के  लिए  कितना  धन  आवंटित  किया

 गया ?  क्याम  जान  सकता हूं  कि  क्या यह  सा ग  रकम  छट  के  लिए  आवंटित की

 जायेंगी ?

 मूल  अंग्रेजी में
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 fat  कानूनगो  :  जी  नहीं  ।  हमारे  पास  कोई  अलग  उपकर-निजी  नहीं  है  क्योंकि

 उपकर-निधि  को  भ्र ब  भारत  की  समेकित  निधि में  मिला  दिया  गया  है  ate  विकास  सम्बन्धी

 कई  योजनाएं  रुपाल है  उनके  ढांचे  के  बारे  में
 सब  को  पूरा  पता  2-7  लगभग  ३५

 ४०  किस्म  की  हैं  और  यह  छुट भी  उनमें से  एक  है

 att  सम्पत  :  क्या में  जान  सकता  हूं  कि  छूट  को  रानी के  सं वितरण में  होने  वाली

 marae देर  का  निवारण  करने के  लिए  कौर  इससे  लोगों को  जो  कष्ट  होता है  उसको  दूर

 करने के  लिए  क्या  तरीका  ढूंढ़ा  गया है  ?

 वी  कानूगो
 :  विवरण में  यह  बताया  गया  है  |  १  Yeqo  के

 राज्य  सरकारों  उनके  लिए  निर्धारित  उच्चतम  सीमा  के  अन्तर्गत  ही  संवितरण  करने  की

 mart  होगी  ।

 गोमती  इना  पा लबो बरी  :  विवरण से  यह  पता  चलता है  कि  वर्ष  में  १५  दिनों  के

 लिए श  न०  उठ  प्रति  रुपया की  दर  से  विशेष  छूट  होगी  इन  में  ८  दिन  तो  भ्रमित  भारतीय

 क्या  सरकार  इस  बात  पर  विचार  करेगी हथकरघा  सप्ताह के  शेव  सात  दिन  बचते

 कि  राज्य  सरकारों  को  त्योहारों  प्रयास  पर्यटन  के  दिनों  में  इस  अवधि  में  विधि  करने  की  भ्र नम ति

 जायें  ॥

 थी  कानूनगो  :  इस  बात  का  फैसला  करना  राज्य  सरकारों के  स्वविवेक  पर  छोड़

 दिया  गया  है  कि  इस  अवधि  को  किन  विशिष्ठ  तिथियों  से  गिना  जाये  क्योंकि  विभिन्न  राज्यों

 में  चाहेवह  पागल  हो  अ्रथवा  भिन्न  भिन्न  होते  हथकरघा  सप्ताह  भी  कोई

 स्थायी  बात  नहीं  राज्य  सरकारों को  इस  बात  की  अनुमति है  कि  वे  हथकरघा  सप्ताह

 न  मनायें  शर  अन्त  त्योहारो ंके  अवसरों  का  उपयोग  कर  लें  ।

 श्री  कालिका  fag  क्या मैं  जान  सकता हूं  कि  क्या  सहकारी  बुनकरों  द्वारा  गलत

 हिसाब  किताब  पेश  करके  विशाल-धनराशियां  प्राप्त  की  गयी  हैं
 ?

 पथी  कानूगो
 :  में  माननीय  सदस्य की

 बात
 से  सहमत  नहीं हूं  ।

 tat  बैरियर  :  क्या सें  जान  सकता हूं  कि  क्या  लंका  सें  भारत से  ora पर  प्रतिबन्ध

 लगा  दिये  जाने के  कारण  हथकरघा  बुनकरों  को  विशेष  छूट  दी  जायेगी ?

 पो  का  निर्यात-छुट  केवल  सहकारी  समितियों  को  दी  जाती

 श्री  तंगा मणि  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  दीवाली  एक  अखिल  भारतीय  त्योहार है  |

 क्या  सरकार  इस  बात  पर  विचार  करेगी  कि  हथकरघा  सप्ताह  को  दीवाली  सप्ताह  के  साथ

 मिला  दिया  जाये  ताकि  राज्य  सरका  ं  को  ५  dodo  की  इस  miter  छूट के  लिए  दिन

 निर्धारित  करने के  लिए  ate  दिन  सिल  जायें  ;

 श्री  कानूनगो  १५  दिन  की  सीमा  रखी  गयी  है  ।  यह  राज्य  सरकारों का  काम  है

 कि  वे  के  अनुसार  इस  बात  का
 निर्धारण  करें कि  यह  छूट

 दिनों
 में

 दी  जाये  ।

 भी  पालिका  सिंह  कया
 मैँ

 जान  सकता हूं  किं  क्या
 किसी  राज्य

 में  छूट  की  रानी  प्राप्त

 करने के  बारे में  गबन  करत ेके  AHA  चलाया  गया  हू
 ?

 b=  om थक
 eet  srt
 रक  ई  जानकारी  नहीं है  ) खी  मुझे  इस  ब

 रे
 मेंबर

 मल  अंग्रेजी  में
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 dia  में  भारतीय  छात्र

 घास  क्या  प्रधान  WAY  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सब  है  कि  सोन  में  भारतीय  छात्रों  को  तंग  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ;  wie

 i
 {
 है

 ?
 क्या  सरकार ने  TT  सम्बन्ध में  चीन  सरकार  को  कोई  विरोध  व्यक्त  किया

 विदेशी  कार्प  sett  लक्ष्मी  :  से  भारतीय  विद्यार्थियों

 को  सामूहिक  रूपसेतंप  नहीं  किया  गया  किन्तु  उनमें  से  कुछ  विद्याथियों से  कुछ  छेड़छाड़  की  गयी

 इस  मामल ेने  कोई  गम्भीर  रूप  कारण  नहीं  किया  इस  सम्बन्ध में  चीन की  सरकार

 मे  विरोध  प्रकट  करना  श्रावदयक  नहीं  समझा  गया  |

 जो  थापर  :  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  कया  चीनी  दुभाषिये  भारतीय  विद्याथियों

 की  इच्छा
 के

 विरुद्ध  हमेशा  उनके
 साथ  रहते हैं

 ताकि
 वे

 उनकी  गतिविधियों  पर  नजर  रख

 सकें  ?

 बोलती  लक्ष्मी  मेनन  हो  सकता है
 कि  उन  विद्याथियों

 की  सुविधा के  लिए  दुभाषियों

 की  नियुक्ति  की  गयी हो
 ।  हमें  इस  बात कीं  कोई  जानकारी  जिसका  उल्लेख  माननीय

 सदस्य  कर  रहे  हैं  ।

 द्रिध्यक्ष  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते हैं  कि  क्या  भारतीय  विद्यार्थी

 इतने  वषो ंके  पहचान  इतनी  चीनी  भाषा  भी  नहीं  सीख  पाये  कि  वे  पानी  तथा  जीवन  की  way

 arena  के  बारे में  war  विचार  व्यक्त  कर

 बीनती ॥  लकती  मेनन  तंग  करने  का  केवल  ,  .  .  .  .

 प ग्रध्यक्ष  महोदय  यदि  प्रत्येक  सदस्य के  साथ  उनकी  इच्छा के  विऋद्ध  एक  दुभाषिया

 नियुक्त  कर  दिया  तो  में  नहीं  जानता
 कि  सदस्य  क्या  अनुभव  करेंग  ।

 गिनती  लड़ी  मेनन  मैंने  बताया  है  कि  हमारे  ध्यान  में  कोई  मामला नहीं

 अया |  हमारे  ध्यान  में  किसी  भारतीय  विद्यार्थी  को  तंग  करने  का  एक  हा  मामला  लाया

 गया है  मामला हो  जी०
 डी०  मेहता  का  है  जो  पिछले जून  में  भारत  रवाना हुए  थे  ।

 उन्हें  अल्प-सुचना  पर  प्रस्थान  करने  के  लिए  कहा  गया  था  ।  कुछ  दिन  wie  ठहरने  देने

 को  उनकी  प्रार्थना  अस्वीकार  कर  दो  गयी  थी  ।  रेलवे  स्टेशन  तक  परिवहन  की  सामान्य

 सुविधाएं भी  उन्हें  प्रदान  नहीं  को  गयी  थीं
 ।  उन्होंने  अन्य  विद्याथियों  जिन  में  प्रतिकार

 अभी  की-एशियाई  श्र  समाजवादी  देशो ंके  जो  विदाई  चाय  पार्टी  दी  उस  में  पहले तो

 खाद्यपदार्थ  देने  से  इन्कार  किया  गया  ग्रोवर  बाद  में  कुछ  समय  के  लिए  बिजली  का  कनेक्शन

 काट  दिया  गया  था  ।

 tt  वाजपेयी  :  क्या  में  जान  सकता हूं  कि  विद्रोहियों  से  क्या  छेड़-छाड़  की  जाती

 >
 जैसा

 कि  उपमंत्री
 महोदया  ने  कहा  है  ?

 भ्रंग्रेजी
 में
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 भिनाय  महोदय  :  क्या  यह  सूची  कफी  नहीं
 ?  माननीय  उपमंत्री महे महोदया ने  कहा

 हैकि  उन्हें  परिवहन  सुविधा देने  से  इन्कार  किया  खाद्य
 सामग्री  नहीं  दी  इत्यादि

 इसके  अ्रतिरिक्त  श्राप  क्या  चाहने  हैं  ?

 थ्रो  बाजपेयी  :  यह  तो  केवल  एक  घटना है

 श्रध्दा  महोदय  :  क्या  उपमंत्री  महोदया  को  छेड़-छाड़  की  किसी  ate  घटना  का

 पता है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  aaa  जी  नहीं ।

 पी  गोर े:  क्या  भोजन  कौर  परिवहन  सुविचारों से  वंचित  करने का  met  केवल
 से

 छेड़छाड़  ही है
 ?  यदि  किसी  ser  देश  में  भोजन  न  दिया  तो  न्या  यह  छेड़छाड़

 ही  होगी ?

 महोदय  :  यह  छेड़छाड़  से  ग्रसित है

 श्रीमती  लक्ष्म  सेनन  इस  का  सम्बन्ध  केवल  एक  विद्यार्थी से  है  ।

 पग्रव्यज्  पसड़ोदप  माननीय  सदस्य  की  '  शिकायत  ag  है  कि  ae  एक  ही  छात्र  से

 न  इसका  तो  किसी  को  wa  मारना  यह  केवल  छेड़छाड़  नहीं  इस  मामले

 की  गम्भीरता  को  कम  करने का  प्रयत्न  क्यों  किया  जाता है  ?  यदि  केवल एक  छात्र को

 भोजन  तथा
 परिवहन  सुविचारों  से

 वंचित  तंग  किया  जाता  तो  यह  काफी है  ।  यह

 इस  बात  का  द्योतक  है  कि  वहां  क्या  किया  जा  रहा है

 श्रीधर  में  जानना  चाहता हं  कि  क्या  सरकार  को  पत्रों में  प्रकाशित इसਂ  समाचार

 का  पता  है  कि  वहां पर  भारतीय  विद्यार्थियों को  तंग  किया  जाता है  ;  यदि  तो  क्या  कार्यवाही

 की  गयी है  ?

 श्रिया  महोदय  कया  सरकार  ने  कोई  पूछताछ  की  है
 ?

 गोमती  लक्ष्मी  सेवन  जब  हमारे  राजदूत  को  किसी  बात  का  पता  चलता  तब

 सम्बन्धित  विभाग  aaa  मंत्रालय से  इस  बारे में  बात की  जाती है  ।

 शी  बरुआ  एक  भ्रौचित्य wat  है  ।  माननीय  उपमंत्री  महोदया  ने

 कहा  है  कि  विद्यार्थियों से  छेड़छाड़  की  घटनाएं हुई  हैं  a  उन्होंने  इसका  एक
 उदाहरण  भी  दिया

 कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  पेकिंग  स्थित  हमारे  राजदूत  की  मौत  चीन

 सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  दिलाया

 श्रिया  महोदय  :  यह  औचित्य  प्रशन  किस  प्रकार gar
 ?

 हेम  बरसा  विवरण में
 इसका  उल्लेख है  |

 पअ्रघ्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न-काल  समाप्त  हम्  |

 विधि

 मल  wast  में
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 लिखाई  तथा
 छपाई

 के  कागज  का
 आयात

 भी  रामेश्वर  टांटिया :

 PRoRe  §  ॥ |  ह  सध यू दन  राव :

 थो  पहनकर

 क्या  वाणिज्य  तथा  उधोग  मंत्री  ?  १९६६०  के  अतारांकित  संख्या ४  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध में  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  लिखाई  तथा  छपाई के  कागज के  प्रख्यात

 के  वारे में  इस  बीच  कोई  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा क्या  है  ?

 वाणिज्य  संतरी
 :

 जी  ate

 कंट्रोलर  ग्राफ  प्रिटिंग  एण्ड  स्टेशनरी की  श्रांवश्यकताग्रों  की
 पूर्ति  के  लिए  राज्य

 पार  निगम  की  arma  लिखाई  ate  छपाई  के  ८८००  टन  कागज  का  आयात  करने  का  निश्चय

 किया गया  जापान  को  घटिया  किस्म  के  लौह-अ्रयप्क  का  जो  निर्यात  किया  जा  रहा

 शेष निगम  द्वारा  उसके  बदले  वहां  से  ६८००  टन  कागज  मंगवाने  का  प्रबन्ध  किया  गया है  ।

 कागज  की  प्राप्ति  के  लिए  बातचीत की  जा  रही है  ।

 सम्वाददाता  सम्मेलन

 1१०३९  शनी  उ०  परमार  क्या  सुचना  जर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने की  पा

 करेंगे कि

 मंत्रियों या  विभिन्न  मंत्रियों
 के  सचिवों  द्वारा सम्वाददाता  सम्मेलन  किस  arc

 पर  शझ्रायोजित किये  जाते  हैं  ?

 संवाददाताओं  को  आमंत्रित  करने  का  क्या  तरीका है

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  मामलों में  केवल  थोड़े  ही  संवाददाताओं  को  बलाया  जाता

 है  कौर यदि  तो  उसके क्या  कारण  हैं  ;

 मंत्रालय यह  ॒  सुनिश्चित  करने  के  लिए  fe  सम्वाददाता  सम्मेलनों  में

 पत्रों का  समुचित  प्रतिनिधित्व  हो  ae  भ्रंग्रेजी  समाचारपत्रों  को  ग्रा वश्य कता से  अधिक  महत्व

 न  दिया  जाये  ;  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर  रहा

 वता  ake  प्रसारण  मंत्री  से  सभा-पटल पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  जिस  में  भझ्रपेक्षित  जानकारी  दी  गयी  है  ।

 विवरण

 पत्रकार-सम्मेलनों  का  प्रायोजन  भारत  सरकार  के  मंत्रियों

 सचिवों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  इन  सम्मेलनों के  उद्देश्य  थे  होते  हैं
 :

 (१)
 मान्यता  प्राप्त  संवाददाता्रों  को  किसी  महत्वपूर्ण  निश्चय  अथवा  नीति

 सम्बन्धी  वक्तव्य के  क्षेत्र  तथा  अन्यथा का  स्पष्टीकरण  जिसके बारे  में  यह  समझा  जाता

 है  कि उस  निश्चय  अथवा  वक्तव्य में  सामान्य  जनता  की  गहरी  रुचि  है  ।

 म्लिमंप्रेजी  में
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 (२)  समाचारपत्रो ंके  समझ  सरकार  की  नीति  तथा  at  की  सामान्य

 समीक्षा  करना  |

 (३)  पत्रकारों  को  किसी  fafarez  महत्पूर्ण  घटना  का  स्पष्टीकरण  तथा  व्याख्या

 करना  ।

 ate  उन  पत्रकार  सम्मेलनों  जिनको  प्रधान  मंत्री  सम्बोधित  करते हैं
 और  जिनका  आयोजन  विज्ञान  भवन  के  किसी  समिति-कमरे में  किया  जाता  सभी  मान्यता

 प्राप्त  भारतीय  तथा  विदेशी  संवाददाताश्रों  को  आमंत्रित  किया  जाता  है  ।  छोटे  पैमाने  के  सम्मेलनों

 का  तथा  पत्रकारों
 के  साथ  प्रनौपचारिक  बैठकों  का  भी  आयोजन  किया  जाता  जिनमें  चर्चा घिन

 विषय के  भ्राता  पर  तथा  उनमें  विभिन्  संवाददातात्रों की रुचि की  रुचि  को  देखते  श्रामंत्रणपत्र

 भेज  जाते  हैं  ।

 इन  मामलों  में  प्रतीक  जोर  इस  बात  पर  नहीं  दिया  जाता  कि  पत्र  का  प्रकाशन

 किस  भाषा  में  होता  बल्कि  इस  बात  पर  होता है  कि  चर्वाघीन  विषय क्य  है  तथा  इस  बात

 का  हमेशा  प्रयत्न  किया  जाता है  कि  उस  विषय में  दिलचस्पी  रखने  वाले  संवाददाताश्रों  को

 मंत्री  किया  जाये  ताकि  जहां तक  हो  सके  सम्मेलन में  समाचारपत्रों का  व्यापक  प्रतिनिधित्व

 सरकारी  कम  वासियों  क्रो  मकानों  का  दिया  जाना

 1*  (०४०  थी  स०  Alo  बननी  क्या  श्रीवास  शौर  संभरण  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  वेतन  आयोग ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  मकान  बनाने  का  कार्यक्रम  बनाते

 समय  तथा  मकान  देते  समय  उन  कर्मचारियों
 को

 जिनका  एक  जगह  से  जगह  तबादला

 क्रिया  जाता  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये

 यदि  तो  क्या  सरकार ने  यह  सिफारिश मान  ली  है

 Far  इसे  कार्यान्वित  करने के  आदेश  जारी  किये  जा  चके हैं

 यदि  तो  देर  के  क्या  कारण हैं  ?

 न्या वास  दार  समरण  उपमंत्री  अनिल  Fo  चन्दा )  )  tar ।

 से  सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखा  जाता  हैं  |

 त्रिवण

 जलाई  PEXE  जहां  तक  डायरेक्टर  आफ  WEEE  के  नियंत्रण  वाधीन

 स्थानों  के  सामान्य  संग्रह  (  जनरल  पूल  में  से  अलाटमैंट  करने  का  सम्बन्ध  है  aTa-

 मिलता  तिथि  की  परिभाषा  में  संशोधन  क्रिया  गया  कर्मचारी  नई  दिल्‍ली

 अथवा  शिमला  मं  अपनी  पुनर्नियुक्ति  भारत  भ्रमणा  भारत  से  बाहर  केन्द्रीय  सरकार

 के  हथीन  अपनी  निरन्तर  नौकरी  की  पुरी  अवधि  अलाटमेंट
 के  उद्देश्य  से  अपनी

 प्राथमिकता  तिथि  की  दिशा
 में

 गिन  सकते
 हैं

 ।  डायरेक्टर  श्राफ  एस्टेट  के  gels

 बम्बई  शर  कलकता  सें  जो  निवास  स्थान  हैं  उनको  ware  करने  के  नियमों  में  एस

 प्रकार  के
 संशोधन

 किये  गय ेहैं
 ।  इस

 संशोधन
 a  उन

 कर्मचारियों
 जिनका  सई

 EEE

 मिल
 5
 अंग्रेजी  में
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 ब्याई  तया  कलकत्ता  काम  करने  के  पहचान  स्थानान्तरण

 किया  गया  है  ,  बड़ा  लाभ  पहुंचेगा  ।  किन्तु  उन  कर्मचारियों की  कठिनाइयों  को  दूर  करने

 के  जिनको  इन  में  से  किसी  यान  मूलतः  निपुक्त/भेजा

 ware  arc  संभरण  उपमंत्री  के  सभापतित्व  में  बनायी  गयी  तदर्थ  विभागीय

 समिति  द्वारा  प्राथमिकता  तिथि  की  परिभाषा  को  ate  लचीला  बनाने  के प्रशन  पर

 aa  हाल  में  विचार  किया  गया या  ।  समिति ने  सिफारिश  की  थी  कि  सामान्य  पूत

 के  निवासत्यानों  को  Oars  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार के  कर्मचारियों  की  निरंतर

 सेवा  की  पुरी  भ्तषि  को  गिना  जाना  बिना  इस  बात  का  घ्यान  रखते  हुए

 ।  भारत  सरकार  इत  समिति कि  zara  किस  स्वान  पर  निपुर्क्ति/मेजा  गया  है

 की  सिफारिशों पर  विचार  कर  रही  है  ।  इस  तदर्थ  समिति  की  सिफारिशों  पर जो  अन्तिम

 डाक  तथा  तार  शादी  के  निवासस्थान ों  के

 संग्रहों  केबार ेमें  भी  उन  fata  केघाघार  पर  उपबन्ध  किये  जायेंगे  ।

 म्यू रि पेट  are  वोटों  श्री  सल्फेट  ध्प्राफ  पोटाश  का  आयात

 घी  समियंाइन  :  क्या  बाशी  am  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 aa  में  म्यूरियल  साफ  पोटाश
 किशोर  सल्फेट  साफ  पोशीदा  का

 और  वितरण  fea  अभिकरण  के  जरिये  किया  जाता  है  ;

 जिस  मूल्य  पर  ये  set  किसानों  को  बेची  जाती  उस  में  ate

 मूल्य  में  कया  है  अ

 वितरण  करने  वाले  कौर  आयात करने  वाले  समीकरण  को  कितना

 प्रतिदिन  मुनाफा  लेने  की  भ्र नुम ति  है  ;  कौर

 क्या  इन  वस्तु ग्र ों  sara  कौर  वितरण  पर  राज्य  व्यापार  निगम  का

 ध् प कोई  नियंत्रण  है  कौर  क्या  वह  इसक  सौदे  से  कोई  मुनाफा  कमा  रहा  ह

 Bh  पोटाश  का विनिमय  संतरी  म्यूरियल

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  किया  जाता  कौर  उसका  aaa  इंडियन

 पोटाश  सप्लाई  मद्रास  की  मार्फत  जाता  है  ।  सल्फेट  श्राफ  पोटाश  का

 more  बौर  वितरण  सामान्यतः  सुस्थापित  श्रायातकों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 (a)  म्यूरियेट  are  पोटाश  का  वर्तमान  लागत  भाड़ा  उतराई  मूल्य

 300,00 लगभग  R ko oo Fo ००  रु०
 प्रति  टन  है  ग्रोवर  विक्रय-मूल्य  अवतरणी  द्वार  पर

 रु०  प्रति
 टन

 तथा  मांडागारद्वार  पर  Re  90.0
 रु०  प्रति टन  है  |  १६६० में  राज्य  व्यापार

 निगम  द्वारा  आयात  गये  सल्फेट  श्राफ  पोटा श  की  बोतल  पर्यन्त  तपिश  लक

 238.00  रु० में  बन्द  माल )  प्रति  मीट्रिक  टन  था  कौर  अवतरणी  द्वार
 पर  विक्  मूल्य  FAX. 00

 ००
 रु०  प्रतिटन  अर  भांडागार  द्वार  पर  3X0  ०००  प्रति

 टन  x  । ट

 सारे  उर्वरकों पर  राज्य  व्यापार  निगम  को  2/2  परसेंट  श्र

 वितरण  अभिकरण  को  १  १/२  परसैंट  लाभ  उठाने  की  भ्र नुम ति  है
 ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 जी
 हां

 ।
 लेकिन  केवल  म्यूरियल  श्राफ  पोटाश  के  बारे  क्योंकि  इसका  घायात

 निगम  द्वारा किया  जाता  ;  और  श्राफ  पोटाश  पर  राज्य  व्यापार  का

 वहां तक  जितना कि  वह  उसका  NEN Tite  करता  है  ।

 भ्र सबा री  कागज  का  ध्रतिरिक्त  कोटा

 1१०४१  श्रीमती  इला  पालचोौधरों  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  १९६१ में  इंग्लैंड  की  महारानी  एलिजाबेथ  के  भ्रामक  के  अवसर

 विशेषांक  निकालने  के  लिए  समाचार  पत्रों  को  अखबारी कागज  का

 अतिरिक्त
 कटो

 दिये  जाने
 के  लिए  भारत  सरकार

 को  उनकी  कौर  से  कोई  मांगें  प्राप्त  हुई  हैं

 यदि  a  कौन  कौन  से  समाचारपत्र  हैं  कौर  उनकी  मांगों  का

 क्या  व्यौरा  है  ;  a

 इन  मांगों  पर  भारत  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 योग  मंत्री  मत भाई  जी  aft तक  केवल

 बम्बई  के  एक  साप्ताहिक  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिए  अखबारी  कागज़  का  ग्र ति रिक्त

 कोटा  देने  का  mada  कियागया है  किन्तु इसे  स्वीकार  सम्भव  करना  नहीं  पाया

 गया  ।  इस  निर्णय  के  विरुद्ध  सम्बन्धित  प्रकाशक से  एक  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुमा  है  ।

 इस  विचार  किया जा  रहा  है  |

 हापुड़  साइलो-कफन-एलिवेटर

 1१०४  शी  कुन्दन  :  क्या  श्रीवास  Wi  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैकि  १९५७ में  हापुड़  में  साइलो-कम-एलिवेटर  रखने

 का  यंत्री कृत  बनाने के  लिए  नई  दिल्ली  के  मैसेज  शर्मा  कोछार  को  एक  ठेका

 दिया  गया  है  था

 क्या  यह  काम  नमूने  के
 मुताबिक

 किया
 गया  ;

 क्या  यह सच  है  कि  निर्माण  के  लिए  इस  फर्म को  जो  इस्पात  दिया  गया

 वह  बाजारों में  बेच  दिया  गया

 क्या  सरकार  को  इस  श्रद्धा  की  कोई  शिकायतें  मिली  हैं

 यदि  ती  उस  पर  क्या  कार्यवाही की  गई ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  उपमंत्री  क़तील  go  चन्दा )  FEug  में

 मैसर्ज  शर्मा  कोछड़  को  केवल  कुछ  काम  हापुड़  में  की  नींव

 उप ढांचे के  निर्माण  का  कार्य  दिया  गया  था  ।

 जहां
 ।

 यह  at  सामान्य  रूप  से  विशिष्टियों के  अनुसार  ही  हुमा है

 जी  नहीं  ॥

 faa  sail  में



 लिंखिंस  कतर  xd ै ०  Wace  (  अंक  )

 जी नही ं4

 wet  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 तागा  लड

 aw a गी  ब्रज राज  fag  कया  प्रशन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं
 :

 क्या  नागालैंड  के  राज्य  के  लिए  बनायी  जाने  परिषद बन बन

 चुकी
 है

 प

 क्या  राष्ट्रीय  परिषद्‌ को  छोड़कर  omer  किसी  जाति  या  समुदाय  ने
 इस

 कार  की  परिषद  बनाने का  विरोध  किया  है  ;

 यदि  तो  वह  कौन  सी  जाति  समुदाय  है  ate  का  क्या  कारण

 है  ar

 उस  जाति या  समुदाय  के  विरोध  से  पहाड़ियों  ae  ट्वेनसांग  क्षेत्र
 में

 anf  wit  कहां  तक  प्रभाव  पड़ा  है

 गवरेदाशिक  कार्प  के  सभा-सचिव  जो०  ato  :  नागालैंड

 के  प्रशासन  में  गवर्नर  को  अन्तरिम  अवधि  में  सहायता  सलाह  देने  के  लिए

 अन्तरिम  सभा का  चुनाव  लगभग  पूरा  हो  चुका  है
 ।

 ate  विद्रोही  ait  उनके  समेत  इस  शभ्रन्तरिम  के  निर्माण

 के  विरुद्ध  उनका  उद्देश्य  यह  नागा  नेताओं से  जो  समझौता  gat  है  उसकी  पूर्ति

 में  विध्न  डाला  जायें  शौर  विद्रोह-प्रान्दोलन  को  जीवित  रखा  जायें  |

 दिल्‍ली  में  समझौता  होने  के  पश्चात  विद्रोहियों  ने  अपनी  गतिविधियों  को  तेज

 कर  दिया  है  ।  किन्तु  गांव  वासियों  ने  उन
 के  प्रचार  कौर  धमकियों का  मुकाबला  किया

 2  में  निरन्तर  सुधार  होरहा  है  ।

 नारियल  के  गोल  का  आयात

 ११०४३.  शी  दारियर  क्या  वाणिज्य  या
 हम

 उद्योग  मंत्री  यह  ०५, बतान  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या यह  सच  है  कि  सरकार ने  श्री  से  नारियल  के  के  रायात के  लिए

 अगली  लाइसेंस  अवधि  से  कोई  लाइसेंस  जारी  न  करने  का  निश्चय  किया  है  ;

 और

 यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  ह

 विशिष्ट  मंत्री  श्री  (a)  अगली  अवधि  के  लिए  लाइसेंस  सम्बन्धी

 नीति  की  घोषणा  १  अप्रैल  को  की  जायेंगी  |

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता

 मूल  dish में



 रेशे  २१
 १९६०

 श्राकादाबागी  से  संसदीय  कार्यवाही  समीक्षा

 rowed  नी
 स०  ला  द्ियेदी  :

 Loft  tran  व्यास

 सुचना प्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 Fat  यह  सच  है  कि  आकाशवाणी से  संविधान  द्वारा  निर्धारित  राज-भाषा

 में  संसदीय  कार्यवाही  की  समीक्षा  प्रसारित  करना  बन्द  कर  दिया  है  क्योंकि  कछ
 समय  से  भ्रंप्रेजी

 में
 समीक्षा  बन्द  हो  गई

 के  बारे  में  कोई क्या  यह  सच
 है

 कि  संसदीय  कार्यवाही  की  हिन्दी  में  समीक्षा

 प्रतिकूल  टीका-टिप्पणी  नहीं  हुई  थी  ;

 संसदीय  कार्यवाही  की  समीक्षा  श्रंप्रेजी में  आरम्भ  हो  जाने पर  भी  हिन्दी में

 समीक्षा  आरम्भ  न  करने  केन्या  कारण  हैं  ;

 क्या  यह  सुविधा  उपलब्ध  करने  का  विचार  ;  at

 यदि  तो  यह  जनता  को  कब  तक  उपलब्ध  की  जायेगी ?

 सुचना  एअर  प्रसारण  मनी  (19  से  संसद  कार्यवाही

 की  का  प्रसारण  वर्ष  मुल्तवी  कर  दिया  गया  था  यह  महसूस

 गया  कि  जब  तक  ऊंचे  दर्जे  के  समीक्षकों  की  सेवायें  हमें  उपलब्ध  न  तब  तक

 इन  समीक्षा त्न ों  जारी  रखना  ठीक  उस  समय  तक  इस  संबंध
 में  एक  चुनाव

 बनी  थी  जिसे  कोई  उपयुक्त  उम्मीदवार  मिला  |  अब  एक  उपयुक्त  व्यक्ति

 मिल  इसलिये  wash  समीक्षा  फिर  से  जारी  कर  दी  गई  है  ।  इसी  प्रकार

 हिन्दी  समीक्षा  जल्दी  ही  जारी  कर  दी  जायेगी ।

 दिल्‍ली  सें  निष्कासन  सम्पत्ति

 1१०४५.  श्री  मुहम्मद  ताहिर  :  क्या  पुनर्वास  तथा  अ्रल्पसंख्यब-काये  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९६०  के  दिल्ली  के  एक  दैनिक  पत क्या  सरकार
 का

 ध्यान  २
 “'

 के  पीठ  ६,  स्तम्भ  ४
 में  प्रकाशित  इस  समाचार की  पोर  wafer  किया

 गया  है  जिस  में  की  सम्पति  हड़पने  के  कस्टोडियन  का  एक  नथा

 ग च्याक्रमण
 2.0

 का  उल्लेख  किया  गया  है

 क्या यह  सच  है
 कस्टोडियन

 ने  पूरी  पूरी  जांच  भ्र ौर  साक्ष्य
 के  बाद

 दिल्‍ली  we  मुसलमान  परिवारों  की  सम्पति  को  गर-निष्क्रांत  घोषित  किया  ;

 क्या  यह  भी  सच  हैकि  निष्कासन  सम्पति  प्रबन्ध  संशोधन  Pau

 के  wd  कोई  भी  व्यक्ति ७.  9eUy F ae के  बाद  किये  गये  किसी  भी  कार्य के  कारण

 निष्कासन  व्यक्ति  घोषित  नहीं  feat  जायेगा  ;

 ता यदि  उपरोक्त  भाग  ,  त्र  के  उत्तर  at  में

 दिल्‍ली  में  उन  अनेक  मुसलमान  परिवारों  को  जिनकी  सम्पति  कस्टोडियन  ने  उचित

 मिल  म्रंग्रेजी  में
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 जांच  कौर  साक्ष्य  के  बाद  प्रीतम  रूप  से  की  नोटिस

 क्यों  जारी  और  तामील  feta  हूं  ;  ak

 | विच
 [al  ्  ?

 यदि  तो  सरकार  का  कार्यवाही  करने  क

 उपमंत्री
 *1 ह ५  :  से  हां  ।

 १९५५,  अर्थात  2cuw F Talat के  संशोधन wit  कस्टोडियन  द्वारा  ७

 अधिनियम  के  अधीन  किसी  भी  सम्पत्ति  को  निष्क्रिय  सम्पत्ति  के  रुप  में  घोषित  करने

 के  लिये  नई  कार्यवाही  aren  करनें  की  अ्रन्तिम  तिथि  के  बाद  निष्क्रिय  सम्पत्ति  अधिनियम

 की  धारा  ४७  के  अधीन  कोई  भी  नोटिस  जारी  नहीं  किया  गया  था

 कछ  एक  ऐसी  निष्क्रिय  सम्पत्तियों  के  सम्बन्ध  जो  कि  निष्क्रिय  सम्पत्ति

 कस्टोडियन नियम  की  धारा  न  ar  २७  के  wert  केन्द्रीय  सरकार  अथवा

 fe  वे  गलत  व्यक्तियों  द्वारा जनरल  द्वारा  मुक्त  कर  दी  गयी  बाद  में  यह  ज्ञात

 पररूपघारण  ग़लत  बयानी  से  मुक्त  करायी  गयी  थी  ;  केवल  इन्हीं

 सम्पत्तियों  के  सम्बन्ध  में  पुनर्विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 अधिक  ऊंचाई  पर  गुब्बारों  को  उड़ान

 १०४६.  श्री  To  £:- ५  बहा  :  कया  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  अ्रणुशक्ति  विभाग  अगले  वर्ष  के ग्रा रम्भ  में  ऊंचाई  पर

 गुब्बारों  की  उड़ान  के  लगभग  ५०  प्रयोग  करने  के  अम
 गीकी  corres  विभाग

 के
 साथ

 सह कार्य
 कर  रहा

 है

 इन  प्रयोगों  का  क्या  उद्देश्य  है  ;  रोक

 जायेंगे  ? प्रयोग  कहां  किये

 कार्य  संतरी  के  सभा-तिव  सादत  लो  at  |

 यह  परियोजना  प्रम रिकी  सरकार  द्वारा  अमरीकी  विमान  बल  कौर  matter  अणुशक्ति

 अयोग के  जरिए  ऑर  भारत  सरकार  विभाग  aaa  रूप  से

 प्रारम्भ  की  गई  है  |

 +  ह उस  के  उद्देश्य  निम्नलिखित  a

 (१)  भिन्न  कग  वातिलयनों  के  समतापमण्डलीय  वितरणਂ  al  प्राकृतिक

 तथा कृत्रिम  उद्भव  वायुमण्डलीय  सक्रियता

 अन्तगोलाघधे  परिवर्ती  मण्डल  मिश्रण  तथा

 गणना  के  सम्बन्ध  में  अध्ययन  के  लिये  समतापमण्डलीय  भिन्न  कण  सम्बन्धी

 सामग्री  इकट्ठा  करना  ;

 (२)  प्राथमिक  ब्रह्माण्ड  किरणों  (  प्राइमरी  कार्मिक  के  उद्भव  ak

 उनकी  शक्तियों  के  सम्बन्ध  में  अध्ययन  करने  के  लिये  फोटोग्राफिक  एमर्सन  ark

 काउंटरों  के  द्वारा  प्राथमिक
 ब्रह्माण्ड

 किरणों  का  निरीक्षण
 +  an  pet  ce  he

 ais  में

 Stratospheric  Distribution  of  Particulate  Aerosols.
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 २१  Yee

 (३)  उक्त  के  साथ  साथ  wat  अन्तरिक्ष  aren  सम्बन्धी  पैरामीटरों

 का  निर्धारण  जैसे  कि  समझता  मण्डलीय  धाये  घौर

 उस  के  दबाव-की  saree

 का  केन्द्रीयकरण 1

 श्मशान  प्रदेश  के  हैदराबाद  में

 गोहाटी  रेशियो  tara  में  सेंध

 भी  Yo  Ho  वाक

 थी  प्र०  बुरा
 1*१०४७

 {

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ३  १९६६०  की  रात  को  गौहाटी  रेडियो

 स्टेशन  में  संघ  लगा  कर  चोरी  की  गयी  थी  ;  प्र

 (  तो  कितनी  रकम  का  तक पात  a  ग्र  श्र  सरकार  ने  कार्य यदि  हां  8

 वाही  की  या  करने  का  विचार  है

 whys सुचना  ae  प्रतारण  मंत्री  ध  २.  दिसम्बर

 REGO  के  प्रातःकाल  को  गोहाटी  रेडियो  स्टेशन  में  चोरों  द्वारा  सेंध  लगायी  गयी  थी  ar

 वे  एक  तिजोरी  उठा  कर  a  गय  जिस में  82,9& 0,29  पय  थे  |  उसी  समय

 सभी  पदाधिकारियों  ae  पुलिस  को  सूचित  कर  दिया  गया  uy  ।  पुलिस ने
 उन  अपराधियों  को  गिरफ्तार  कर

 लिया
 mt  उन  से  सामान  बरामद बहुत  सा

 कर  लिया  ।

 उस  रेडियो  स्टेशन  जो  कि  शहर से  कछ  दुरी  पर  सुरक्षा  संबंधी  ग्रीक  प्रबन्ध

 है  ।  श्राकादाव करने  के  प्रव्  पर विचार  कया
 न्गा  DIR  मणि  के

 प्राधिकारियों  ने  कुछ  समय

 क
 पूर्व  इस  स्टेशन प  सशस्त्र  पलिस  की  गाई  की  आवश्यकता  सम्बन्ध  में  ध्यान

 ग्राकृष्ट  किया  था

 लंका  को  कपड़े  का  निर्वात

 1१०४८.  at  रखना  सिह  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  लंका  ने  भारत  से  भारतीय  सांग  अर  सांग के  कपड़े  शादी  के

 ara  frqeera  लगाये  जो  भारतीय  कपड़े  के  प्रख्यात  पर  पूरा  पूरा  प्रतिबन्ध

 लगाने के  बराबर  है
 ?

 लका  सरकार  न  दिसम्बर वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  (st  सतीश

 १६६०  से  सुरागों  और  .  सांग  कपडे  के  अरयात पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  |

 बन्ध  के  सम्बन्ध  अकड़  me  तक  उपलब्ध  नहीं  हुए  हैं  ।  लंका  स्थित  भारतीय

 उच्चायोग  ने  इस  बारे  मसें  लंका  सरकार  से  बातचीत  शरू कर  दी

 अ  आ  य

 पिल  ist  में

 Ozone.
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 थिवद्दीप

 att  रामेश्वर  टाटिया

 सर्र
 हिया  बा  rs

 att  asta  fag  सरहदी  :

 कया  प्रधान  मंत्री  ३  ०  १९६० के  तारांकित  प्रदान  संख्या  ८९६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ~

 क्या  सरकार  नें  कच्चा  faq  द्वीप  के  कब्जे के  बारे  में  wa  वास्तविक  स्थिति

 मालम  की  दौर

 यदि  तो  उसका  art  क्या

 विदेशी  कार्य  satay  (treat  लक्ष्मी  मेनन  ae  अभी

 विचारा  है  ।

 पूर्व  जर्मनी  में  भारतीय  पत्रकारों  की  गिरफ्तारी

 1*  १०१०.  श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्यों  यह  सच  है  कि  २३  १९६०  को  पूर्वे  जर्मन  पुलिस  ने  चार
 भारतीय

 पत्रकारों को हैम्बगं को  हैम्बगं  के  पास  सीमा  पार  करते  हुये  गिरफ्तार  कर  लिया  था  ;

 यदि  तो  उस  घटना  का  ब्यौरा  क्या है  ;  श्योर

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 पबेदेशिक  कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  :  हां  ।

 फेडरल  जमन  सरकार  के  निमंत्रण  पर  एक  दल  पश्चिमी  जमनी  का  दौरा  कर  रहा

 था  ।  जब  वे  पश्चिमी  जमाने  जर्मनी  की  सीमा  पर  लोक  में  तो  उस  दल  ने  ae  पश्चिमी

 जमीनी  पथ  प्रशंसक  के  परिषदों  के  विरूद्ध  सीमा  पार  करके  पूर्वी  जमनी  में  प्रवेश  करने  का  निर्णय
 कर

 ।
 जब  वे  सीमा  पर  पहुंचे  तो  पूर्वी  जर्मनी  सीमांत  नियंत्रण  चौकी  द्वारा  पूछताछ  के  लिये  वे

 रोक

 दिये  गये  कौर  बाद  में  उन्हें  दाखिल  होने
 की

 अनुमति  नहीं
 दी  गयी ।

 पूर्वी  जर्मनी  सरकार  का  ध्यान  इस  कौर  झ्राकृष्ट  कर  दिया  गया  जिसने  उस  घटना  के

 संबंध  में  खेद  प्रकट  करते  हुये  यह  समझाया  है  कि  क्योंकि  उस  दल  के  पास  वैध  बीसा  नहीं  इसलिये

 उसे  दाख़िल  नहीं  होने  दिया  गया  ।

 संचालित  दौरों  क  लिये  सम्वबाददाताश्रों  का  चुनाव

 TRO.  श्री  क०  उ०  परमार  :
 कया  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 संचालित  दौरों  के  लिये  किस  प्रकार  ate  किस  ढंग  से  संवाददाता  चुने  जाते  हैं  ;

 कया  यह  सच  है  कि  कुछ  दौरों
 के

 लिये  श्रमिक  पुराने  संवाददाताश्रों  को  शामिल  नहीं
 गया  है

 es om  oe

 मूल  अंग्रेजी  में
 1705  (Ai)
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सभी
 संवाददाताओं  को  बराबर  बराबर  भ्र वसर  देने  के  उद्देश्य  से  उचित  प्रक्रिया

 बनाने  के  लिये  कुछ  कार्यवाही  करने  का  सरकार  का  विचार  है
 ?

 सूचना  श्योर  प्रसारण  मंत्री  से  (  देश  के  इन्दर ही  विकास

 परियोजनाओं
 के  संचालित  दौरों  के  लिये  संवाददाताश्रों  का  चुनाव  करते  समय  इन  बातों को  व्याप्त

 में  रखा  जाता  है  कि  किस  क्षेत्र  का  दौरा  किया  जा  रहा  समाचार  पत्र  का  कितना  प्रभाव  उन

 संवाददाताओं को  पहले  कितने  भ्र वसर ों  पर  साथ  जाने  का  मौका  दिया जा  चुका  इसी  प्रकार की

 अन्य  बातों
 को

 भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है
 ।
 ग्रेजी  के  समाचार  पत्रों  के  साथ  ही  साथ  भारतीय

 भाषाओं  के  समाचार पत्रों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  कौर  सामान्यतया  समाचार  पत्रों  से  कहा

 कि  वे  स्वयं  प्रिये  संवाददाताश्रों  को  नामजद करें  न्रथवां  इस  संबंध  में  उनसे  किया

 जाता  ह  ।  संवाददाताओं  का  चुनाव  करते  समय  केवल  लल  के  ही  स्वीकृत  संवाददाताओं को  नहीं

 चना  जाता  कौर  न  ही  केवल  पुराने  संवाददाताग्रों  को  चना  जाता  है  |  चुनाव  करते  समय  इस  बात

 को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  कि  उससे  पहने  कितने  पर  उस  समाचार  पत्रों  प्रिया

 संवाददाताओं को  मौके  दिये  जा  चके  हैं  तथा  यथासंभव  अ्रधिक  से  अधिक  समाचार  पत्रों  को  अवसर

 दिये जा  |

 बागान  कर्मचारियों  क  बारे  में  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  का  सम्मेलन

 1१०५२.  श्री  तंगासणि
 :  कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  वागान  कर्मचारियों के  बारे  में  ग्रन्तर्राष्ट्रीय
 श्रम  संगठन

 eatery  कै  अनु समर्थन का  निश्चय  करने में  सहायता के  लिये  तथ्य  मालूम  करने  वाली  जांच वार  हो  गयी

 यदि  तो  उसकी  क्या
 प्रगति

 है  ?

 faa  उपमंत्री  ख़ालिद  हां  ।

 to

 सभी  राज्य  सरकारों तथा  संबंधित  मंत्रालयों
 को  ए  प्र  मा  भेजा  गया  है  जिसमें

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  अभिसमय में  बागान  के  रूप  में  वर्गीकृत  फसलों  की  काश्त  की  जोतों

 का  आकार  कौर  नियोजन  की  रूपरेखा  के  संबंध  में  जानकारी मांगी  गयी  है

 रूमानिया  को  लौह  wats  की  बिकी

 PQ OYR-F  श्री  प्र०  भर  बनाया  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  तेल  fanny  उपकरण  के  बदले  में  दीर्घकालीन  प्राकार  पर  रूमानिया

 को  लौह  शझ्रयस्क  बेचने  के  संबंध  में  उसके  साथ  बातचीत  कर  रही है  ;

 बातचीत  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ;  श्र

 प्रस्तावित करार  का  क्या  ब्यौरा  है  ?

 पविणिज्प  मंत्री  कानूनगो :  से  रूमानिया  से  एक  प्रतिनिधिमंडल पाया

 sate  के  बारे

 में

 TATAT  लोक
 हित  में  नहीं  है  क्योंकि  बातचीत  oot

 तक  चल  रही  है  ।

 ye  अंग्रेजी  में में
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 fara  कृषि  भूमि  के  अभिलेख

 ११०५३.
 श्री  रामकृष्ण गुप्त  :  क्या  पुनर्वास

 कौर
 श्रल्पतंख्यक

 कार्य  मंत्री
 यह

 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  से  यह  ग्यारह  किया  है  कि  लगान

 के  अभिलेखों का  प्रदान  cara  शीघ्र  किया  जाये  ताकि  दोनों  सरकारें  निशांत  व्यक्तियों को  खंती

 की  जमीनें देने  का  काम  समाप्त कर  सकें  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  पाकिस्तान  सरकार  की  क्या  राय  है
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  पु०  Bo  भास्कर )  कौर  भारत  भ्रौर  पाकिस्तान
 की

 नार्यान्विति  समिति  की  हाल  ही  की  बैठक  में  दोनों  ही  सरकारों  ने  शेष  राजस्व  रिकार्डों  के  तबादले

 के  काये ंको  तेजी  के  साथ  करना  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 भारत  में  निमित  साइकिलें

 श्री  पांगरकर
 ae.

 f  श्री  दी०  च०  दमों

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 १  aren  से  ३१  EGO  तक  भारत  में  राज्यवार  कितनी  साइकलें  तैयार  की

 गयी  at

 उक्त  wate  में  कितनी  साइकलें  निर्यात  की  गई

 करके
 भाई

 st.
 उद्योग  मंत्री  (  श्री  we re 4 Tt

 :  कौर
 एक  विवरण  संलग्न है  |

 विवरण

 राज्य  &Ro  तक १  भ्रमित से  ३१

 तैयार  की  गयी  साइकलें

 8, XS 2

 २६,९५४

 दिल्ली  85,0385

 49, ERS

 पजाब  GE, 592

 उत्तर  प्रदश  E90 2

 पश्चिमी  बंगाल  ५१,२८०

 कुल  QULe  ५४

 छोटे  पैमाने  के  कारखानों  में  तंग्राम की  साइकिलों  के  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 oie  सितम्बर,.१९६०  में  १६४  साइकलों का  निर्यात  किया  गया  था  ।  सितम्बर

 के  बाद  के  निर्यात  संबंधी  अझर  अभी  उपलब्ध नहीं  हैं  ।

 मूल  wast
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 | ९ क
 >  ne ॥ बाद  में  कांच  की  चादरों  का  कारखाना

 1२१२३.  श्री  रामी  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हैदराबाद  में  कांच  की  चादर  बनाने  कोई  कारखाना  स्थापित  करने  का

 कोई  विचार है  ;

 उस  कारखाने की
 कितनी  उत्पादन-क्षमता  होगी  कौर  उस  पर  कितनी  लागत

 श्रायेगी  ;  कौर

 उस  कारखाने  के  संबंध  में  ak  कया  क्या  व्योरा  है  ?

 उद्योग  मंत्री  से  सरकार  हैदराबाद में  कांच  की  चादरों

 के  कारखाने की  स्थापना  के  बारे  में  एक  सुझाव  पर  विचार  कर  रही  है  ।  वह  सुझाव  प्रारम्भिक

 अवस्था  में  ही  है  प्रौढ़  इस  बारे  में  प्रभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  का  प्रेजीडन्ट्स  एस्टेट  डिवीजन

 1२१२४.  श्री  तंगामणि  :  कया  श्रीवास  wie  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  केद्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  प्रे  जी डेट्स  एस्टेट  डिवीजन  की  वायुद्ननुकूलित  वर्कशाप  में  वर्ग वार

 कितने  कर्मचारी  कार्य  कर  रहे  हैं
 ?

 श्रावास  ate  संभरण  मंत्रो  कठ  च०  जानकारी  निम्नलिखित  है  —_—

 कर्मचारियों
 की

 सख्या  संख्या

 २.  पम्प  ड्राइवर

 खलासी

 गिरा कांगो में  भा  SOUS

 1२१२५.  श्री  दी०  चं०  फार्मा  :
 क्या  प्रदान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय  मांगों

 में  कितने  भारतीय  राष्ट्र जन  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  सरकार  के  पास  इस

 संबंध में  कोई  निश्चित  wing  नहीं  परन्तु  अनुमान  के  भ्रनुसार  वहां  पर  भारतीय  सशस्त्र  बलों  के

 woe  कर्मचारियों कौर  भारतीय  राजनयिक  मिशन  के  ४  सदस्यों के  अतिरिक्त  लगभग  *Yo

 अन्य  भारतीय  राष्ट्र जन  हैं  ।

 मद्रास  में  अल्प  ae  वर्ग  गृह-निर्माण  योजना

 1२१२६.  श्री  घर्मालगस  :  कया  श्रावास  सनौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अधीर  मद्रास
 की

 अल्प  सनाय  वर्ग  गृह  निर्माण योजना  के

 मूर  प्रंग्रेजी  में
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 क्या  मद्रास सरकार  द्वारा  उस  राशि  का  पूरा  पूरा  लाभ  उठाया गया  है  ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  क०  च०  :  V9  ६०  लाख  रुपयों  में

 जो  कि  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  मद्रास  को  अल्प  वर्ग  गृह-निर्माण  योजना  के

 पुनरीक्षित  प्राक्कलन  के  अनुसार  ऋण  के  रूप  में  किये  राज्य  सरकार ने  द्वितीय  पंच
 बर्षीय  योजना  के  पहले  चार  वर्षों  में  REQ, Ko  लाख  रुपये  इस्तेमाल कर  लिये  दोष  4X

 ००

 लाख  रुपये  १९६०-६१  के  लिये  आवंटित कर  दिये  गये  हें  |

 उक्त  राशि में  से  मद्रास  सरकार  ने  वास्तव  में  ESO  तक  Ro®, &o fo  लाख

 रुपये  कुल  खर्च  किये  थे  |

 मद्रास  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  हवा  करवा  मजदूर

 1२१२७.  श्री  धर्मा लि गम  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना काल  में  मद्रास  कौर  उत्तर  प्रदेश के  हथकरघा  मजदूरों

 के  गृह-निर्माण  के  लिये  कितनी  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गयी  है

 उन  द्वारा ah  तक  कितनी  राशि  खर्चे  की  जा  चुकी  है  ;

 उन  दोनों  राज्यों  में  कितने  मकान  बनाने  की  योजना  है  कौर  कभी  तक  कितने

 बनाये जा  चुके  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  से  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर

 यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दीਂ  जायेगी  ।

 मद्रास  का  आद्योगिक  विकास

 श्री
 घर्मालिगम  :

 क्या  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मद्रास  राज्य  का  प्रौद्योगिक  सर्वेक्षण  करने  के  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कोई

 वाही की  गयी  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  व्योरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  झर  ज्ञात  gat  है  कि  मद्रास  सरकार

 ने  राष्ट्रीय  व्यावहारिक  श्रमिक  अनुसंधान  की  राष्ट्रीय  परिषद्‌  के  द्वारा  मद्रास  राज्य  का  एक  प्रविधिक

 झोंक  सर्वेक्षण  कराया  है  ।  इस  संबंध  में  भारत  सरकार  के  पास  ब्यौरे  नहीं  हैं  4

 मद्रास  में  उद्योगों  की  स्थापना

 कि

 1२१९९  श्री  घर्मालगम  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 १९५७ से  १९६०  में  मद्रास  में  २  लाख  रुपयों  से  अधिक  पूंजी  के  उद्योगों  की
 स्थापना

 के  संबंध में  कितने  सुझाव  प्राप्त  हुये  थे  ;

 के
 |  लिये  लाइसेंस  दिये  गये  हैं

 ? कितने
 उद्योगों

 मल  भ्रंग्रेजी  में
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 poate  मंत्री  मनु भाई  :  उद्योग
 तथा

 १९५१ के  अधीन  लाइसेंस  के  आवेदन  के  लिये  मूल  शर्ते  यह  है  कि  arden  करने  वाली  पार्टी के  पास

 उस
 उद्योग  के  लिये

 कम  से  कम  १०  लाख  रुपयों  की  पूंजी  होनी  चाहिये  ।  २  लाख  तथा  उसके

 भ्रमित
 की  पूंजी के  उद्योगों  के

 संबंध
 में  कोई  आंकड़े नहीं  रखे  जाते  ।

 प्रति  मास  दिये  जाने  वाले  लाइसेंस  के  व्योरे  व्यापार  पत्रिका  में  प्रकाशित

 किये  जाते  हैं  ।

 उड़ीसा  के  बोलने  के  नमक  का  कारखाना

 _  श्री  का०  च०

 1२१३०
 att

 भागवत  साहु  :

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  के  बालासोर जिले  के  बोलंग  स्थान  पर  सहकारी पर  एक  नमक

 का  कारखाना  प्रारम्भ  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  वह  कब  प्रारम्भ  किया  गया  था  कौर  उसका  वार्षिक  उत्पादन  कितना

 है

 (7)  aire  नमक  के  उत्पादन  के  लिये  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  सनौर  उत्पादित  नमक  के  परिवहन

 संबंधी  सुविधाओं  के  लिये  सरकार  की  से  कया  कया  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  नहीं  ।

 (7)  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मंसुर  में  सध्यम  राय  वर्ग  गह-निर्माण  योजना

 1२१३१.  श्री  सीरिया  कया  श्रावास  ake  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 PEXE—Ko  FEGKo—FL  में  (१)  अल्प  अऩ्य  वर्ग  गृह-निर्माण  योजना  तथा

 (२)  मध्यम  ara  वर्ग  गृह-निर्माण योजना  के  लिये  मंसुर  राज्य  को  कितनी  राशि  दी
 गयी है  ;

 wie

 REYE—Fo  PEK O~— FZ  में
 उक्त  योजनाओं  के  ae  कितनी  प्रगति

 हुई  है
 ?

 निर्माण  श्रीवास  ate  संभरण  उपमंत्री  afer  कु०  :  .

 पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ८६]  |

 मेसर  में  राजसहायता  प्राप्त  श्रौद्योगिक  गृह-निर्माण  योजना

 1२१३२.  श्री  क्या  ware  ake  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  १६६०-६१  के  लिये  मैसूर की  राज  सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  गृह-निर्माण  योजना

 गयी  है  *  कौर के  अधीन  कोई  राशि
 प्रभावित  की

 ह

 ha  |  गर
 में
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 इस  योजना  के  अधीन  कितने  मकान  बनाये  जा  र  हैं
 ?

 श्रीवास  दौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  :  १९६०-६१

 में  राज  सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  गृह-निर्माण  योजना
 के

 लिये  मैसूर
 सरकार

 को  २२  लाख
 रुपये

 किये  गये  हैं  ।

 जब  से  यह  योजना  प्रारम्भ  की  गयी  उस  समय  से  १९५२ से

 कुल  €,७२३  मकानों  के  निर्माण  के  लिये  मंजूरी  दी  गयी  थी  ।  ३०  १६६०  तक  उनमें से

 ६,५३५  मकान  बनाये जा  चके  शेष  ३,१८८  मकानों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  या  प्रारम्भ

 किया  जाने  वाला  है  ।

 ग्राम्य  गह  निर्माण  परियोजना

 1२१३३.  श्री  सीरिया
 :

 क्या  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 ग्राम्य  गृह-निर्माण  परियोजना  के  अधीन  PRR o—TL  के  लिये  मैसूर  राज्य  को  कुल

 कितनी  राशि  आवंटित  की  गयी  है  ;

 दी है  ~ क्या  सरकार  ने  मैसूर  राज्य  को  सारी  राशि  कर  4

 mit  तक  कितनी  प्रगति हुई  है  ?

 शौर  संभरण  मंत्री  तक  Wo  २०.३४  लाख  रुपये

 ग्राम्य  गह-निर्माण  विभागਂ  के  लिये
 ०.  ३५  लाख  रुपयों  का  सहायक  अनुदान  भी

 सम्मिलित  ।

 ges  में
 प्रारम्भ

 किये  गये  नये  तरीके  के  अनुसार  सारे  वर्ष  के  लिये  निर्धारित
 की  गयी  केन्द्रीय  सहायता  की  राशि  में  से  तीन  चौथाई  राद श्रीगोपाल  पेशियों के  रूप  में  नौ  बराबर

 मासिक  किस्तों  में  राज्य  सरकार  के  हवाले  कर  दी  जाती  है  कौर  वित्तीय  वर्ष की  समाप्ति  के  निकट

 इसका  अन्तिम  समायोजन  कर  लिया जाता  है  ।

 मंसूर  सरकार  से  प्राप्त  रिपोर्ट  के  अनुसार  PERE  मकानों  के  निर्माण के  लिये  १०५

 ग्रामों के  लिये  ३६  .  ३०  लाख  रुपयों  की  ऋण  सहायता  दी  गयी  जिनमें  से  १९६६०  तक

 ११.४२  लाख  रुपये दिये  जा  चुके  थे  ।  उस  दिन  तक  ३६६  मकान  तो  पुरे  तैयार हो  गये  थे  कौर

 १६३३  मकान  बयार  किये  जा  रहे  थे  ।

 त्रिपुरा  में  सहकारी  समितियां

 1२१३४.  श्री  दशरथ  देव क्या  पुनर्वास  तथा  अल्पसंख्यक  कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  लेखा  परीक्षा  प्राधिकारियों  ने  त्रिपुरा  के  पुनर्वास  केन्द्रों  में  स्थापित  समितियों

 द्वारा  भ्रष्टाचार  तथा  नियमित  कार्यों  के  संबंध  में  कोई  शिकायत  की  है  ;

 यदि  तो  उन  समितियों  के  क्या  क्या  नाम हैं  ;

 किस  प्रकार  की  शिकायतें की  गयी  हैं
 ;  कौर

 ee,

 प्रंग्रेजी  में

 ‘Rural  Housing  Cell.
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 भ्रष्टाचार
 कौर

 झनियमितताशं
 के  समाप्त  करने के  लिये  क्या  क्या  कार्यवाही

 की  गयी है  ?

 उपमंत्री  पु०  sto  :  से  हां  ।  कुछ  एक  प्रा पत्तियां  की
 थीं

 ।  त्रिपुरा  प्रशासन  की  राय  में  इन  झ्रापत्तियों  से  यह  तात्पर्य  नहीं  है  कि  कोई  भ्रष्टाचार  gare

 बा  कोई  अनियमितता हुई  है  ।  प्रशासन  का  मत  है  कि  यह  मामूली  सी  बातें  हैं  ।

 तिब्बती  दारणा्थिपों  का  नेकी  में  बसाया  जाना

 1२१३५.  श्री  दी०  च०७  झामा  क्या  प्रवान  मंत्री  ३०  १९६० के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  VWok  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तिब्बती  दारणाधियों को  नेफा  में  भालुचपुंग  में  बसाने  संबंध में  प्रभी  तक  कितनी

 प्रगति  हुई  है  ;

 उस  क्षेत्र  के  सामान्य  विकास  के  लिये  कभी  तक  कितनी  राशि  खड़े  की  गयी  थी

 सनौर

 वह  काय  कब  पुरा  होगा
 ?

 पहचान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  )  :  बसाने  की  भूमि

 लक  के  लिये  पहुंचने  की  सड़क  को  पक्का  कर  दिया  गया  है  कौर  दरबारियों  के  लिये  रहने  के  स्थान
 भी  बना  दिये  गये  हैं  ।  ६०  रोगियों  के  लिये  एक  अस्पताल  भी  बनाया  जा  रहा  वनस्पति  तथा  फल

 उसाने का का  काम  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  प्रौर  वन  काटने  का  काम  किया  जा  रहा  है  |  शराबियों

 को  तिब्बती  कौर  हिन्दी  सिखाने  का  कायें  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  ७००  विद्याथियों के  लिय

 एक  स्कूल  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।  मार्ग  कम्प में  एक  सहकारी  दूकान  भी  खोल  दी  गयी  है  ।

 Rho  के  अन्त तक  Yj, 83,000  रुपये  |

 इस  वर्ष  प्रदीप  वर्षा  के  कारण  प्रगति  के  कार्य  में  बाधा  पड़  गयी  भ्राता है  कि  मूल

 योजना  के  थि  कार्य  १६६२-६३  में  पुरा  हो  जायेगा |

 पुस्तकों  का  आयात

 1२१३६.  श्री  दी०  चं०  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 REXE—Ko  में  पुस्तकों के  के  लिये  कितने  परमिट  जारी  किये  गये  हैं

 कौर

 उन  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च
 ar दि

 f

 farforsa  मंत्री  कानूनगो  BER

 ७२,१०८,७६४  र्थ्य  ।

 इनमें  विमानों के  मरम्मत  तथा  श्रोवरहाल  से  संबंधित
 पुस्तक  सम्मिलित  wey

 _  हैं  क्योंकि  उनके  प्लग  उपलब्ध  नहीं  हैं

 ।

 भलि  sft  में



 दे०  १८८२  लिखित hy  | हि  उत्तर  ३२५९

 पंजाब  सरकार  के  कर्मचारियों  के  श्रीवास  के  लिए  ऋण

 1२१३७  श्री  दी०  do  फार्मा  क्या  श्रीवास  wk  संभरण  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 कया  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में
 पंजाब  सरकार

 को  अपने
 कम  चोरियों

 के  लिये  मकान  बनाने  के  वास्ते ब  तक  ऋण  के  रूप  में  कोई  सहायता  दी  गयी  है

 कौर यदि  तो  क्या  सहायता  गयी  है

 इस  योजना  के  अंतगर्त  कितने  मकान  बनाये  गय  हैं
 ?

 श्रीवास  शौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo
 :

 पंजाब  सरकार

 राज्य  सरकार  केਂ  Haart  के  लिये  किराये  के  मकानों  की  योजना  के  अन्तर्गत  पेश  की

 गयी  ऋण  सहायता  का  लाभ  न  उठाने  का  फैसला  किया

 ar  wet  उत्पन्न
 नहीं  होते

 |

 पंजाब  म  औद्योगिक  एकक

 1२१३८.  श्री  दी०  चे  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 पंजाब  में  १९६०  में  श्री  तक  स्थापित  किये  गये  औद्योगिक  एककों के  नाम  क्या

 इसके  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कुल  कितनी  रकम  मंजूर  की
 गयी  है

 कितना  धन  व्यय  किया  गया  है  ;

 १९६१  में  शुरू  किये  जाने  वाले  प्रौद्योगिक  एककों  के  नाम  क्या  है ं?

 उधोग  मंत्री  सुभाष  :  यह  जानकारी एकत्र  करना सम्भव  नहीं है  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  इस  बात  पर  बल  देंगे  कि  उद्योग  तथा

 १९५१  के  अन्तर्गत  कितने  औद्योगिक  लाइसेंस  दिये  गय  तो  उन्हें  म्ह  जानकारी

 प्रदान  की  जा  सकती  है  ।

 ate  गर-सरकारी  प्रौद्योगिक  एककों  के  लिये  कोई  रकम  मंजूर  नहीं  की

 जाती  ।

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  भर  उसे  सभा-पटल पर  रख  दिया  जायगा  |

 सरकारो  कर्मचारियों  के  लिए  निवास  स्थान

 श्री  सो  odo  ठाकुर  :  क्या  श्रीवास  शौर  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 १  REGO  को  केन्द्रीय  सरकार  के  कितने  कमंचारी  डी-१  अर

 श्रेणी के  निवास-स्थान
 जप्त

 करने  के  भ्रमणकारी  थे  ;

 faa  dist
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 उपरोक्त  कमंचारियों  में  ऐसे  कितने  कमंचारी  हैं  १-१२-६०  को  झ्र ौर

 *ईਂ  श्रेणी  के  निवास-स्थानों  |में  रह  रहे  हैं  ;  कौर

 क्या  उन  कर्मचारियों  जो  अपनी  श्रेणी  से  निचली  श्रेणी  के  नियमित

 स्थानों  में  रह  रहे  ग्रावदन  करने  पर  उच्च  श्रेणियों  के  विशेष  निवास-स्थान  प्राप्त  हो  सकते  हैं
 ?

 आवास  शौर  संभरण  मंत्री  क्र  च  :  कौर  १-१२-६०

 को  डी
 और  डी  Oy  श्रेणियों  के निवास-स्थानों में  रहने  के  लिये  ११८७  कौर  १८८ १

 पदाधिकारी  पात्र  थे  ।  इनमें से  जिन  पदाधिकारियों  को  डी-१  श्रेणी  के  निवास-स्थानों  में  रहने  का

 अधिकार  उनमें  से  १५'एफਂ  श्रेणी  के  निवास-स्थानों  में  रह  रहे  हज़ार  १०८

 ‘t  श्रेणी  के  निवास-स्थानों  में  ।  जिन  कर्मचारियों  को  श्रेणी  में  रहने  का

 प्रतिकार  प्राप्त  उनमें  से  eo  श्रेणी  के  निवास-स्थानों  में  रह  रहे  थे

 श्र  ३०६  श्रेणी  के  झावाँ-स्थानों

 जी  नहीं  ।  निवास  स्थान  का  भ्र लाट मेंट  fasta  निवास  R&Xo  के

 उपबन्धों  के  अनुसार  किया  जाता  है  ।  ये  नियम
 उन  सरकारी  कर्मचारियों

 पर  लागू  नहीं  होते

 जिन्हें  निवास-स्थान  मिले  हुए  हैं  ।

 ट्रांसमीटरों  का  निर्माण

 1२१४०.  श्री  ८ (५  Ho  देव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ~  Cr,  r
 क्या  देश  में  डि  ् FJ  पो  स्टेशनों  के  लिये  ट्रांसमीटरों  के  निर्माण  की  कोई  प्रस्थापना

 यदि  तो  इस  कारखाने  को  कहां  स्थापित  करने  की  प्रस्थापना  है  ;  सनौर

 इस  पर
 कुल  कितना  व्यय  होगा

 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  से  मैसर्स  भारत  इलेक्ट्रानिक्स

 बंगलौर  का  fear  खिल  भारतीय  रेडियो  द्वारा  अपेक्षित  मध्यम  तरंग  प्रसारण

 ट्रांसमीटरों  के  निर्माण  का  है  ।  इस  पर  होने  वाले  व्यय  ब्यौरा
 इस  समय  उपलब्ध  नहीं

 है  |

 भारतीय  चाय  पर  पश्चिमी  जयंती  में  कर

 1२१४१.  श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्यो  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :£

 क्या  पश्चिम  जमन  सरकार  ने  यह  बात  स्वीकार
 कर

 ली  है
 कि

 इस  समय
 भारतीय

 चाय पर  उस  देश  में
 जो

 भारी  आन्तरिक  कर  तथा  शुल्क  लगे  हुए  उनमें  कुछ  कमी  कर  दी

 जायेगी  ;  शौर

 यदि  तो  कितनी  कमी  की  जायेंगी  ?

 वाणिज्य  तवा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )
 :  अभी  तक  तो  नहीं  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 ae  or oa

 में



 दे
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 ऊनी  उद्योग  का  श्राथनिकोकरण

 २१४२.  afl  भक्त  zara  कया  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  ७  १९६०  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  २२६७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  aa  की  कृपा  करेंगे  कि  ऊनी

 उद्योग  के  पुनर्वास  व  झाधनिकीकरण  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  ने  जो  रिपोर्टो  दी  थी  उस  पर

 विचार  करने  att  उसकी  सीमा  रणों  को  कार्यान्वित  करने  के  काम  में  श्री  तक  क्या  प्रगति

 हुई है  !

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  रिपोर्टे  में  की  गई  सिफारिशों  ,
 पर  गबन  भी  विचार

 जा  रहा  है  ।

 दिल्लो  के  सरकारी  क्वार्टरों  में  छतवाले  पंखे

 2L¥3  थी  waa  क्या  श्रावित  शौर  संभरण  मंत्री ७  PEKE

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  १०६२ के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्‍ली

 व  नई  दिल्‍ली  के  दो  कमरों  वाले  सरकारी  क्वार्टरों  में  छतवाला  दूसरा  पंखा  लगाने  का  जो

 इन  विचाराधीन  उसके  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया है  ?

 श्रीवास  झीर  संभरण  मंत्री  क०  च०  :  wit  तक  अन्तिम  निश्चय

 नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रशासन  व्यवस्था  का  पुनर्गठन

 २१४४,  श्री  भक्त  क्या  योजना  मंत्री  १६  १९६०  के  अतारांकित  प्रशन

 संख्या  २१७६  केਂ  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग ेकि  विभिन्न  राज्यों में

 जिलों  तथा  सब डिवीजनों  का  वैज्ञानिक  ware  पर  अथवा  सघन  प्रशासन  के

 दृष्टिकोण  से  पुनर्गठन  करने  में  अरब  तक  क्यो  प्रगति  हुई  है  ?

 योजना  उपमंत्री  दया०  नं०  मिश्र  ):  विभिन्न  राज्यों  में
 जिलों  तथा

 सब डिवीजनों  के  पुनर्गठन में  जो  प्रगति हुई  है  वह  संक्षेप  में  इस  प्रकार  है

 ञ्ाधघ्र

 पहले  बताया  गया  था  कि  सारे  राज्य  में  राष्ट्रीय .
 x  of

 र  सेवा  स्कीम  चालू हो  जाने  के  बाद

 ही  जिलों  an  डिवीजनों  के  पुनर्गठन  के  विषय  चन  1१  चार  किया  जायेगा  ।  इसके  amt  कोई

 प्रगति  नहीं  हुई  है  ।

 असम

 सन्‌  reUe
 में

 कोकराजहार  सबडिवीजन
 बनाने  के

 बाद  कोई
 प्रगति  नहीं  हुई ।

 बिहार  :

 सहरसा
 at

 धनबाद  के  दो  नये  जिले  भर  तीन  नया  सबडिवीजन  पुराने  जिलों  की

 सीमाओं में  हेर-फेर  करने  के  बाद  बनाये गये  थे  ।  बाकी  पुनर्गठन  भ्र भी  विचाराधीन है

 कोई  फैसला  नहीं  डा  है  ।
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 बम्बई

 Was  बम्बई  राज्य  में  REYo  में  देसी  रियासतों  मिलाने  के  पश्चात्‌  कुछ  जिलों  का

 पुनर्गठन  किया  गया  जिन  जिलों  में  कार्य  भार  रिक  था  झ्रथवा  बदे  को  प्राय

 पर्ण  कार्य  करने
 थे  वहां  भ्र ति रिक्त कलेक्टर  नियुक्त  किये  गये  ।  जिन  सब  डिवीजनों  में  कार्य  भार

 अधिक  वहां  डिवीजनल  कमी दश नरों  को  सबडिवीजन  बनाने का  अधिकार  दिया  गया

 मेहसाना  तथा  वन स्कंध  नामक  दो  जिलों  का  पुनर्गठन  किया  गया  |  मान्दर  जिले  का  राजा

 तालुका  चन्दा  के  कलेक्टर  रनागुपुर  के  कमिश्नर  के  अधीन  कर  दिया  गया  ।  पंच  महल

 जिले  के  कुछ  गाँव  बड़ौदा  जिले  में  और  बड़ौदा  जिले  के  कुछ  गांव  पंचमहल  जिले बदल

 बदल  कर  दिये  ।  राजकोट  डिवीजन  का  पुनगंठन  किया  गया  ।  जिला  अहमदाबाद के  दो

 गांव  जिला  सुरेन्द्रनगर  में  मिला  दिये  गये  ।  प्रशासनिक  सुविधा  की  दृष्टि  से  पहले  ६  जिलों के

 बहुत  गांवों/महलों/तालकों  को  एक  जिले  से  दूसरे  जिले  में  मिला  दिया  गया  ।  सूरत  जिले
 को

 बम्बई  डिवीजन  से  निकाल कर  अहमदाबाद  डिवीजन  में  मिला  दिया  गया  |

 भूत पुन  बम्बई  राज्य  को  गुजरात  महाराष्ट्र  नामक  दो राज्यों  में  बांटन  से  es

 लिखित  परिवर्तन  किये  गये

 १  १९६०  से  अहमदाबाद  के  कमिशनर कार्यालय  अहमदाबाद से  बड़ौदा

 बदल  दिया गयी

 ३०  १६६०  से  पृथक  जलगांव  डिवीजन  कर  दिया  गया  कौर

 उसका एक  अतिरिक्त  जिला  बनाकर  बम्बई  डिवीजन  में  मिला  feat
 गया

 ।

 १  (Ro  से  जिला  थाना  तालुका  अ्रम्बरगांव  के  ७७  गांवों  में  से  ४५०

 गांवों को  जिला  सूरत  में  मिला  दिया  गया  कौर  इस  तालुका  के  बाकी  २७

 गांवों  को  तालिका  महान  जिला  थाना  में  मिला  दिया गया  |

 २८  १६६०  से  जिला  धूलिया के  तालुका  नागपुर  कौर  तालुका  नन् दुरवार

 में  से  प्रत्येक से  ३८  गांव  ले  कर  जिला  सूरत  के  तालुका  सौंगध  में  मिला  दिये

 गय

 २८  Rego  से  जिला  धूलिया  के  तालुका  झकलकुद्मा के  ३७
 और

 तालका  तलौदा  के  ४३  गांव  जिला  बलोच  के  तालिका  सगवारा  में  मिला  दिये  गये

 २८  १६६०  से  बम्बई  डिवीजन  का  जिला  न  अहमदाबाद  डिवीजन
 में

 मिला  गया  ।

 १९६०  के  राज्य  अधिनियम  के  अनुसार  अहमदाबाद  डिवीजन
 के  १०  जिलों

 तथा  राजकोट  डिवीजन  के  ७  जिलों  को  बम्बई  राज्य  से  कर  गुजरात  नामक  पाक

 शाज्य का निर्माण का  निर्माण  किया  गया  ।

 भूतपूर्व  बम्बई  राज्य  के  बाकी  ४  डिवीजन  नागपुर  श्र  औरंगाबाद )

 जिनके  ३६  जिले  wa  महाराष्ट्र  राज्य  कहत्ताता  है  |

 अक्तूबर  Peto  से  जिला  बलोच  के  तालुका  सितारा  को  महल  तथा

 निजार  महल  एवं  उच्छल  महल  नामक  ग्रन्थ  दो  महलों  में  परिवर्तित  कर
 दिया  गया है

 पुत्र  सितारा  तालुका  से  कुछ  गांव  (43)  ae  ga  सोंगा  तालुका  से  (३८)  गांव
 नये

 महल  निजार  में  परिवर्तित  कर  दिये  गये  हैं  !  थे  परिवर्तन  प्रशासनिक  सुविधा के  लिये  किये

 हूँ  #



 दे
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 अहमदाबाद  डिवीजन  का  कार्यालय--ग्रहमदाबाद  से  बड़ौदा  बदल  दिया  गया  है  कौर

 न्यास  प्रकार  प्रहमदाबाद  डिवीजन  का  नाम  बड़ौदा  डिवीजन  रख  दिया  गया  है  ॥

 महाराष्ट

 ₹  १९६०  को  महाराप्ट  राज्य  का  निर्माण  किया  गया  ।

 तत्पश्चात  इस  में  निम्नांकित  परिवर्तन  किये  गये

 जिला  सांगली  के  तीन  तालुकों  का  समान  वर्गीकरण  कर
 दिया  गया

 था
 उनका

 १  १९६०  से  व्यवस्था  योग्य  ३  सब  डिवीजनों  में  पून:वर्गीकरण  कर

 दिया  गया  ।

 २१  अक्तूबर  १९६० से  कोल्हापुर का  एक  भ्र ति रिक्त  सब  डिवीजन

 बनाया  गया  ।  कौर  वर्तमान  तालकों  का  ३
 सब  डिवीजनों  में  वर्गीकरण कर  दिया

 गया  है  |

 पूना  डिवीजन  के  दो  जिने  जो  दक्षिणी  सतारा  तथा  उत्तरी  सतारा  के  नाम  से

 पुकारे  जाते  २१  १९६०  से  उनका  नाम  फिर  से  सां गर्ल

 तथा  सितारा  जिला कर  दिया  गया

 बम्बई  डिवीजन  के  दो  जिले  जिनका  नाम  पूर्वी  खानदेश  पश्चिमी  खान

 अलगाव  तथा देश  था  उनका  नाम  २१  PERO  से  जिला

 जिला  धूलिया  कर  दिया  गया  है  ।

 जम्म-कश्मीर

 जसा  पहले  बताया  जा  चका  है  प्रत्येक  जिले  में  पृथक  समितियों  का  निर्माण  किया  गया

 है  जो  सामदायिक  विकास  खण्डों  की  वर्तमान  सीमाओं  की  जांच  कर  के  स्थानीय  परिस्थितियों

 कौर  खण्डों  के  wax  पटवारी  हलकों  के  बराबर  विभाजन  को  दृष्टि  में  रखकर  झ्रावश्यकता+

 नसीर  खण्डों  की  सितारों  में  परिवर्तन  की  सिफारिश  करेंगी  ।

 केरल

 यह  पहले  बताया  जा  चुका
 है  कि  भूतपूर्व  ट्रावनकोर  कोचीन  क्षेत्र  में  भ्रलेप्पी  ate

 इरनाकुलम  नामक  जिलों  का  निर्माण  किया  गया  ।  पूवे  मालाबार
 जिले  के  कासरगोद

 तालुका  के  स्थान  पर  कन्नानोर  पालघाट  नामक  तीन  जिलों का  निर्माण  किया  गया

 है  ।

 meq  प्रदेश

 जिलों  ate  सबडिवीजनों के  पुनर्गठन  करने  की  दशा  में  श्रभी  कोई  कार्यवाही

 नहीं  हुई ।

 मद्रास

 जैसे  पहले  बताया
 जा

 चुका  है  मद्रास  सरकार  के  सामने  ्  जिलों  की  सीमा  में  हेर-फेर

 करने
 का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं
 ।  उन्होंने  €  जिलों  में  भू  राजस्व

 रेवेन्यू
 )  तथा  सामान्य

 प्रशासन  चलाने  के  लिये  राजस्व  श्रषिकारी  नियुक्त  करने  का  निश्चय  किया  है  |  कलेक्टर  भ

 राजस्व का  प्रधान  होने  के  नाते इन  afratfort & PTT Ls के  कार्य  की  देखभाल  करता  रहेगा ।
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 १९  राजस्व  जिलों  को  २१  विकास  जिलों  में  बांट  दिया गया  है  कौर  इन  में  से  प्रत्येक

 जिलें की  एक  जिला  विकास  समिति
 बना

 दी  गयी
 इसके  आगे  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है

 ४

 मंसुर

 १९६०  से  दक्षिण  किनारा  ले  में  मंगलौर  नामक  एक  सब-डिवीजन

 दिया  गया  है  ।

 उड़ीसा  :

 गंजाम  जिले  में  से  पर्लाकिमेंदी  नाम  का एक  नया  सबडिवीजन  बना  दिया  गया  है  t

 २६-१-४५€  से  भुवनेश्वर  नाम  का  एक  नया  सबडिवीजन  बना  दिया  गया  है  पर्लाकिमेंदी

 सबडिवीजन
 के  रामगिरी  उदयगिरि  तरीके के

 तम्बा  क्षेत्र  को  बलरामपुर  सबडिवीजन  में  मिला

 दिया गया  है  ।

 कमरा  कौर  नीलगिरी के  भूतपूर्व  रियासती  जिले  जिनमें

 सम्बलपुर  कौर  बालासोर  के  जिलाधीश  पदेन  जिलाधीश  होते  थे  wa  2

 अक्तूबर  RENE  से
 समाप्त  कर  दिये  wa  हैं  ar  उन्हें  सम्बलपुर

 बालासोर  के  नियमित  जिलों  में  मिला  दिया  गया  है  |

 १  १९६०  से  कटक  जिले  के  |  रियासती  सब  डिवीजन  कमरा  नरसिंहपुर

 कौर  तिपहिया  श्र  पुरी  जिले  के  भूतपूर्व  रियासती  सबडिवीजन  पहला

 ae  रायपुर  को  विलीन  कर  कटक  श्रौर ,पुरी  जिले  के  ana  wet  नाया  गढ़  सब

 डिवीजनों  में  मिला  दिया  गया  है  ।

 कटक  कौर  पुरी  के  कुछ  क्षेत्रों  की  बदला-बदली  के  विषय  में  विचार  किया  जा  रहा  है

 परन्तु  यह  PERL  की  जनगणना  के  gens  ही  किया  जायेगा  |

 पजाब

 निम्नलिखित  परिवर्तन  किये  गये  हैं

 े
 (१)  प्रत्येक  जिले  को  सब डिवीजनों  बांटने  के  निद्चयानुसार  राज्य  सरकार  नें

 एक  तहसील  की  सीमा  को  एक  इकाई  मानकर  ५२  तहसीलों  को  लेकर  ४२

 सब डिवी जनें  बनायी  हैं  ।

 (2)  जिला  कपूरथला  को  पटियाला  डिवीजन  से  हटाकर  जलन्धर  डिवीजन  में  मिला

 दिया  गया  है  |

 (३)  तहसील  कंडाघाट  पटियाला  से  हटाकर  जिला  दिला  मिला  दी  गयी  है
 ।

 (४)  तहसील  नालागढ़  पटियाला  से  भ्रम्बाला  जिले  में  मिला  दी  गई  है  ।

 (५)  पिन्‍्जौर-कानूनगों  क्षेत्र  जो  कभी तक  जिए  पटियाला  की  कंडाघाट  तहसील

 स्  तहसील में  मिला  दिया  गया है
 । में  था

 अम्बाला  जिले  की

 अंग्रेजी  में
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 (६)  सब-तहसील  नथाना  को  फिरोजपुर  से  हटाकर  भटिंडा  जिले  में  मिला  दिया

 गया है  ॥

 (७)  जिला  लुधियाना  के  बहादुर  गढ़  गांव  को  जिला  संगरूर  में  कौर  जिला  कांगड़ा

 के  कौसार  गांव को  जिला  होशियारपुर  में  मिला  गया  है
 ॥

 जिला  करनाल की  सब  तहसील  गृह ला  के  सात  गांव  अम्बाला  जिले  की

 प्रस् वाला
 तहसील  में  मिला  दिये  गये  हैं  ।

 (8)  लाहौल  स्पीति  के  ब्र जी रियों  को  लेकर  नो  अबतक  जिला

 सबडिवीजन  सब-तहसील  लाहौल  के  भाग  से  लाहौल  स्पीति  नामक

 जिले का  निर्माण  किया  गया  है  जिसका  मुख्य  कार्यालय  att  में  है  ।

 (१०)  कांगड़ा  जिले  की  सबडिवीजन  कुल्लू  लाहौल  सब तहसील  में  लाहौल

 झ्र  स्पीति  की  वजीरियों  को  लेकर  लाहौल  ate  स्पीति  नाम  की  दो

 तहसीलें  बनायी  जिनके  मुख्यालय  लॉंग  कौर  काजा  में  होंगे  ।

 राजस्थान

 फिलहाल  राज्य  सरकार  ने  निश्चय  किया  है  कि  अप्रैल  १९६०  के  बाद  जब  TH  १९६१

 की  जनगणना  समाप्त  न  हो  जाये  तहसीलों  जिलों  की  सीमाओं  में  किसी  प्रकार  का  परिवर्तन

 a  fear  जाये  |

 उत्तर  प्रदेश

 गोरखपुर  जिले
 को

 arene  देवरिया
 और

 गोरखपुर  नामक
 दो

 जिले  बना  दिये  गये

 बहरामपुर  कौर  टिहरी  गढ़वाल  जिलों का  निर्माण  इन  रियासतों  के  उत्तर  weer  में  विलीन

 होने के  बाद  किया  गया  था  ।  भूतपूर्व  पिथौरागढ़  ah  उत्तर  काशी  की  सितारों

 में  कुछ  देर फेर  कर  इन्हें  जिलों  में  परिवतित  कर  दिया  गया है  ।  २४  १९६०  से

 इन  तीनों  जिलों  के  १२  सब डिवीजनों  को  लेकर  उत्तराखण्ड  नामक  कमिश्नरी  का  निर्माण  किया

 गया है  ।

 परिश्रमी  बंगाल  :

 खण्डों  को  प्रशासनिक  इकाई  मानकर  तथा  एक  या  एक  से  अधिक  खण्डों  का  एक

 |  |
 डिवीजन  सारे  प्रशासनिक संगठन  पुनर्गठन किया  जा  रहा  है  |  सकील  शादी

 aaa  प्रशासनिक  इकाई  खण्ड  बनते समाप्त  कर  दी  जायेंगी  |

 पांच  सबडिवीजन  लेकर  कच्छ-बिहार  नाम  के  जिले  का
 गठन  किया  गया  है  ।  विलीन

 होने  के  क  कुछ  कौर  क्षेत्र  मिलाकर  चन्द्र नगर  का  एक  सबडिवीजन  बना  दिया  गया  है  ।

 २४  परगना  जिले
 को  बांटने  की  स्कीम  का  क्रियान्वयन  धीरे  धीरे  किया  जा  रहा  है  ।  सबसे  पहले

 नये  aq
 बनाये  जायेंगे  लिये  area  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।  इन्होंने

 भी  कार्य  करना  आरम्भ  नहीं  किया  है  क्योंकि  अभी  थानों  की  इमारतें  रहने  के  लिये

 मकान  इत्यादि  बनने  हैं  ।



 3२६६  लिखित  उत्तर  २१  PeGo

 विस्थापित  व्यक्तियों  की  बस्ती  कालकाजी  )

 1  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 TRYSY,

 श्री  दी०  चं०  दाम  :

 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंध्यक-कार्य कार्य  मंत्री ७  १९६०  के  तारांकित  संख्या

 ११५८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कालकाजी
 में  पूर्वी  पाकिस्तान  से  भराने  वाले  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  प्रस्तावित .

 बस्ती  के  नकदी  शादी  तैयार  करने  के  बारे  में  कया  प्रगति  हुई  है  ;

 जायेगा  ?

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  अलाटमेंट  करने  के  लिये
 किस  विधि  का  अनुसरण  किया

 पुनर्वास  उपमंत्री  पु०  ato
 सरकार  जमीन  का  उपयोग  सम्बन्धी

 सलाहकार  समिति ने  wit  हाल  ही  में  ace  की  विन्यास  योजना  पर  विचार  किया  था  ।  समिति  ने

 कुछ  तब्दीलियों  की  शर्त
 के

 साथ  इस  योजना  को  मंजूर  कर  लिया था  इस  पर
 दिल्‍ली

 के  नगर  निगम  की विन्यास  उप-समिति  द्वारा  मंजूरी दी  जानी  है  ।

 भूमि-खंडों  के  प्र लाट मेंट  के  किसी  तरीके  का  निश्चय  oly  नहीं  किया  गया  ।

 राष्ट्रीय  इमारत-निर्माण  संगठन

 St  स०  चं०  सामन्त

 Lan  सुबोध  हुं सदा

 कया  श्रीवास कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  मंत्रालय  के  राष्ट्रीय  इमारत-निर्माण  संगठन  ने  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन

 से  गृह-निर्माण  सम्बन्धी  gies  एकत्र  करने  का  भ्रनुरोध  किया  है  ;

 यदि
 तो  केन्द्रीय  सांख्यकीय  ने  राष्ट्रीय  इमारत-निर्माण  संगठन  की

 इस  बारे  में  क्या  सहायता  की  है  ;

 (77)  क्या  सामाजिक-श्रमिक  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ;

 तो  किन  गांवों  में  प्रौढ़  किन  राज्यों  ate  क्षेत्रों  में

 श्रीवास  ak  संभरण
 उपमंत्री

 प्रतीत  कृ०  :
 जी  नहीं

 प्रइन  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 कौर  छः  विभिन्न  राज्यों  में  ६  गांवों  में  प्रदर्शनार्थ  मकान  बनाने  के

 सिले  राष्ट्रीय  इमारत-निर्माण  संगठन  द्वारा  जलवायु  सम्बन्धी  जानकारी  इकट्ठी  करने  के

 लिये  सामाजिक-आर्थिक  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।  जिन  गांवों  में  प्रदर्शनार्थ  मकान  बनाये  जा

 रहे  उनके  नाम  निम्नलिखित  हैं  —we

 १.  मध्य  देश  के  रायपुर  जिले  में  किशनपुर  |

 २.  राजस्थान  के  जिला  जोधपुर  में  बोरूंडा  |
 EN  me  PS
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 ३.  उत्तर  प्रदेश  के  जिला  मेरठ  में  नौबतपुर  ।

 ४.
 श्रीराम  के  गोहाटी  जिले  में  बरकत-दरबारी  ।

 ४.  प्रा  के  जिला  खामेमेथ  में  मेलाराम  |

 ६.  पश्चिमी  बंगाल  के  जिला  पश्चिम  दिनाजपुर  में  बाहिन  |

 पंजाब  के  फीरोजपुर  जिले  में  बादल  नामक  गांव  में  भी  ऐसा  ही  सर्वेक्षण  किया  गया
 था  |

 काटो-उत्पादकों  को  ऋण

 1२१४७.  श्री  रामेश्वर  टांटिया :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १  REKo  के

 अतारांकित प्रश्न  संख्या  ५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  छिपा  करेंगे  कि  PEQKO—ER

 के  बजट  में  रखे  गये  ३,५०,०००  रुपये में  से  रजिस्टर्ड  काफी-उत्पादों  को  ऋण  देने  के  लिये  क्या

 ad  निर्धारित  की  गयी  हैं
 ?

 मंत्री  (att  कानूनगो  )
 :

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 रजिस्टर  काफी  उत्पादकों
 को  जिन  शर्तों

 पर  ऋण  मंजूर किये  जाते
 उनमें  मुख्य

 ad  निम्नलिखित  हैं  —

 ऋण  केवल  रजिस्टर्ड  काफी-उत्पादकों  को  दिया  जा  सकता  जिनके  पास

 कम  जमीन  जैसे

 (१)  ५ से २१४  यदि  नौबस्ता  काफी  की  खेती होती  अथवा | ।

 (२)  ४  से  ५०  यदि  अरेबिका  काफी  की  खेती  होती  हो

 ऋण  मुख्यतया  छोटे  पैमाने पर  गहन  खेती
 के  लिये

 खेती  के  क्षेत्र  में

 विस्तार  करने  के  लिये  दिये  जाते  हैं  ।  बन्धक  पर  रखी  सम्पत्ति  पर  कोई

 पुराना  भार  चुकाने  के  लिये  इस  ऋण  में  से  ३०  प्रतिशत तक  राशि  afar

 केरूप  में  दी  जा  सकती  है  ।

 इस  ऋण  से  लाभ  उठाने  काफी-एस्टेट्स  को  बोर्डे  के  ऋण

 की  प्राथमिक  प्रतिभूति के  तौर  पर  रहन  रखा  जायेगा  ।  यदि  श्रावक

 तो  भ्र ति रिक्त  प्रतिभूति  के  लिये  प्रतिष्ठित  जायदाद  भी  रहन  रखी  जा  सकती

 है  ।

 यह  ऋण  निम्नलिखित  दरों  पर  मंजूर  किये  जाते हैं

 (१)  गहन  खेती  के  लिये  :

 afar  रुपये  प्रति  एकड़

 नौबस्ता  क  ZwXY—too  रुपये  प्रति  एकड़  |

 (२)

 विस्तार  के  लिये  १०००  रुपये  प्रति  एकड़

 ७५०  रुपये  प्रति  एकड़

 मल  म्ंप्रेजी में

 1705  (Ai)
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 मंजूरशुदा  राशि  कर्ज मन्द  को  इकट्ठी  नहीं  दे  दो  जाती  बल्कि
 >
 3  अथवा

 ४५  वार्षिक  किस्तों  में  दी  जाता  हैं  ।

 लग  की  वसूली  भी  वार्षिक  किस्तों
 में  होती  है  ।  गहन  खेतो  के  लिये  दिये  गये

 लग  के  मामले  में  यह  छठे  वर्ष  से  शुरू  होती  है  ak  विस्तार-कार्य  के  लिये

 दिये  गये  ऋण  के
 मामले  में  oF  वर्ष

 से  शुरू  होती  है  ।  शर  पांच  वर्षों  में  पुरी

 होती  है  ।

 ब्याज  की  दर  ६"/,  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  है  ।  देय  तिथि  पर  ऋण  की  शअ्रदायगी

 न  करने  व्याज  की  अदायगी  होने  की  अवधि के  लिये  व्याज  €  प्रतिशत

 प्रतीक  की  दर  से अझदा  करना  पड़ेगा  ।

 विस्तार  कार्य  के  लिये  सहायता  उन्हीं  एस्टेंट्स  को  जहां  एक  एकड़

 में  ३  हं डर वेट  से  कम  उत्पादन  होता  हो  |

 चेराप जी  कोयला  खान

 1२१४८  को  रामेश्वर  टांटिया :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  €  १९६६०

 के  तारांकित  प्रसून  संख्या  २४७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  चेराप॑जी

 कोयला  खान  क्षेत्र  में  श्रम  ग्र पी लीय  न्यायाधिकरण  के  पंचाट  को  क्रियान्वित  करनें  के  लिये  क्या

 कदम  उठाय  हैं  ?

 fara  बोर  रोजगार  उपमंत्री  आबिद  :  पंचाट  को  क्रियान्वित  कराने  के  लिये

 उठाये  जाने  वाले  पर  सरकार  विचार  कर  गद्दी  है  ।

 दूसरी  अखिल  भारतीय  कृषि  श्रमिक  जांच

 arm  क  ri  Sat  रामेश्वर  भाटिया

 २१४९
 श्री  पांगरकर

 कया  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  दूसरी  श्रमिक  ४  जांच  की
 रिपोर्ट  पेदा

 कर
 दी  गयी

 है
 ;

 यदि  तो  इस  रिपोर्टे  की  उपपत्तियां कया  हैं  ?

 श्रम  शर  रोजगार  उपमंत्री  आबिद  :  श्र  रिपोर्टे  को

 पटल  पर  रखा  जा  रहा  है  ।

 पत्रकारिता  के  डिप्लोमा

 |

 1२१४०.  नौ  मि०  हूँ  ठाकुर  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  जिन  लोगों  के
 पास  पत्रकारिता

 के
 डिप्लोमे

 उनके  रोजगार

 के  लियें  कोई  सुविधा  नहीं  है  ;

 हूँ ? यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 मूल  ash  में
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 ब  ग्रोवर  रोजर  उप मंत्रों  आविद  जी  नहीं  ।

 seq  उत्पन्न  नहं  होता  ।

 उतरी  पुर्जो  सीमान्त  प्रधिकरण  का  इतिहास

 1२१५१.  श्री  सुशासन  दोष  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वैदेशिक-कार  मंत्रालय  का  ऐतिहासिक  श्रनुसंघान  विभाग  उत्तर  पूर्वी  सीमान्त

 अभिकरण  के  अधिकृत  इतिहास  के  मसौदे  पर  विचार  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  इसके  कब  तक  प्रकाशित  होने  की  संभावना  है  ;  कौर

 इस  इतिहास-पुस्तक  का  लेखक  कौन  है  इसका  लेखन  किस  सामग्री के

 पर  किया गया  है  ?

 farms  संती  लथा  वे  रैखिक-कार्य  मंत्री  (24  परवा हर लाल  नेहरू  )
 :  से  उत्तर  पूर्वी

 सीमांत  अ्रभिकरण  प्रशासन  का  श्रनसंधान  विभाग  पुराने  दस्तावेजों रिकार्डों  के  आधार

 पर  उत्तर  पूर्वी  सीमांत  अभिकरण  का  एक  afer  इतिहास तैयार  कर  रहा  है  ।  उत्तर  पूर्वी  सीमांत

 अ्रभिकरण  प्रशासन  का  ऐतिहासिक  अनुसंधान  अ्रधिकारी  के  निरीक्षण  में  यह  कार्य  हो  रहा  है
 ।

 मसौदे

 का  लगभग  भाग  पूरा  हो  चुका है  ।  ग्रनुमान  है  कि  यह  पुस्तक  वर्ष  PERL—TR  के  दौरान

 प्रकाशित  हो  जायेगी  ।

 तम्बा क

 1२१५२.  श्री  हरविन्द  चोवाल : क्या बाशिज्प
 कया

 वाणिज्य  तवा
 उधोग  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  निर्यात  करने के  उद्देश्य  से  भारत  में  बढ़िया  किस्म  के  तम्बाकू  का  उत्पादन

 करने  के  लिये  all  हाल  ही  में  कोई  प्रयत्न किया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  विदेशी  मंडियों  में  जिस  किस्म  के  तम्बाक्‌  की  मांग  उसका  कोई

 अनुमान  लगाया गया  है  ?

 तथा  उ  योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  :  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  द्वारा

 किसानों को  खालस  बीजों  के  वितरण  ate  नई  किस्मों  के  बीजों  के  प्रचलन  के  जिनसे  अधिक

 उत्पादन  हो  सकता  कदम  उठाये  जाते  पश्चिम  जमंनी  के  तम्बाकू  विशेषज्ञों  की  सहायता  से

 उन  किस्मों  के  तम्बाकू  का  उत्पादन  करने के  बारे  में  प्रयोग  किये  जा  रहे  जिनकी  पश्चिम  जमनी

 में  मांग है  ।

 विभिन्न  देशों  में  तम्बाकू  की  जिन  किस्मों  की  मांग  भारतीय  निर्यातकों को

 इसका  पता  है  ।  इसके  साथ  साथ  विदेशों में  स्थित  aaa  वाणिज्यिक  प्रतिनिधियों  से  हमें  समय

 समय  पर  रिपोर्टे  प्राप्त  होती  रहती  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 1२१५३.  पंडित  हवा  ato  तिवारी : क्या वाशिज्य क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २५  Rego

 के  तारांकित  संख्या  ७६८  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  के  घनी  आबादी  वाले  क्षेत्रों  से  उद्योगों  को  अरन्य  स्थानों  पर  ले  जाने के

 बारे
 मैं  विन्यास  योजना  कौर  अलाटमैंट  नीति  के  ब्यौरे  तैयार  कर  लिये  गये  हैं

 ;  और

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  at,  तो  ये  व्योरे  कया  हैं  ?

 उधोग  मंत्रों  सुभाष
 :  तथा  दि  ली  निगम  tear  की

 बस्ती  की  विन्यास  योजना  को  तैयार  कर  रहा  है  ।  उसको  भ्रन्तिम  रूप  दिये  जाने  तक  इस  योजना

 का  ब्योरा  नहीं  बताया  जा  सकता  |  कभी  तक  अलाटमैंट  नीति  का  निर्धारण  नहीं  किया  गया  ।  विन्यास

 योजना  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  के
 जिससे

 कि  भूमि  खंडों  की  क्षेत्र  घौर  मूल्य  का

 पता  दिल्‍ली  प्रशासन  इस  नीति  का  निश्चय  करेगा  ।

 विशाखापत्तनम  में  जड  जों  के  डीजल  इंजन  कारखाना

 विराम  रेडी

 1२१  wed  agt  राम  कष्  गुप्त

 Tt  तंगामणि

 कया  वाणिज्य  तवा  उधोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्राप्त  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  विशाखापत्तनम  में  जहाजों  के  डीजल

 का
 कारखाना  स्थापित  करने का  अनुरोध किया  है

 इस  प्रस्तावित  कारखाने  की  क्षमता  att  लागत  कितनी  है  ;

 इस  प्रस्थापना  के  बारे में  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया है  ?

 वियोग  मंत्री  सुभाष  शाह  से  भारत  सरकार  जहाजों  के  डीजल  इंजन

 का  निर्माण  करने  की  एक  प्रस्थापना  पर  विचार  कर  रही  है  ।  यह  यो  जना  wat  प्रारम्भिक  दौर  में  ही

 है  पौर  इस  योजना
 को

 तीतरी
 पंच  वर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  के  बारे में  सरकार  द्वारा  झ  भी

 निर्णय किया  जाना  है  ।  भ्र भी  इस  परियोजना  अथवा  इसके  स्थान के  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं

 किया  गया  किसी  राज्य  सरकार  द्वारा  अनुरोध करने  का  उत्पन्न  नहीं  होता

 खजूर  सर  मेवों  श्रीयाल

 1२१५५.  श्री  रघुनाथ  सिंह :  क्य
 वाणिज्य  नय

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  R&Ro  के  पहले  महीनो ंमें  फारस की  खाड़ी  प्रौढ़  मध्य  पूर्व  के  न्य  देशों  से  जहाजों  द्वारा

 खजूरों  तथा  मेवों  का  कितना  श्रायात  किया  गया
 ?

 पवाशणिज्य  तथा  TINT  उपमंत्री  सवोशवन्दर  )  :  जहाजों  द्वारा  aaa  की  जाने  वाली

 खजूरों  मेवों  का  हिसाब  मात्र  में  नहीं  बल्कि  मृत्य के  रूप  में  रखा  जाता  जनवरी

 १९६० में  इन  देशों  से  12° Ry  लाख  रुपये  की  खजूरें  तथा  सुखे  फलों  का  रायात  किया

 गया ॥

 नार्थ  नई  दिल्‍ली  में  tar  सदस्यों  रे  फ्लू  का  निर्माण

 २१४६.  tt  रामायण  गुप्त  कया  श्वास  शोर  सं  मरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  नाथे  नई  दिल्‍ली  में  संसद्‌  सदस्यों  के  फ्लैट  बनाने  के  उद्देश्य  से  जमीन  खाली
 कराने

 के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  प्रिया  उठाये  जा  रहे  हैं  ;  कौर

 जमीन  कब  तक  खाली  कराली  जायेंगी  ate  निर्माण  कार्य  कब  प्रारम्भ  होगा ——

 मित  प्रंतरेजो  में
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 श्रीवास  और  संभरण  मंत्री  क०  नाथे  एवेन्यू

 में  संसद  सदस्यों  के  फ्लैट  निर्माण  करने  के  लिये  जो  स्थान  निर्घारित  किया  गया  उस  पर  आजकल

 आर्मी  ट्रांसपोर्ट  कम्पनी  का  कब्जा  है  ।  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  इस  प्रतिष्ठान के  लिये  वैकल्पिक जगह

 का  निर्माण  कर  रहा  है  भ्रनमान  है  कि  १९६२  कमेन्ट  तक  यह  बन  कर  तैयार  हो  जायेगी
 |

 इसके  पश्चात  एवेन्यू  में  स्थान  खाली  हो  जायेगा  |  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  द्वारा  यह  स्थान  छोड़ने  के

 पर्चा  ही  केन्द्रीय लोक  निर्माण  विभाग  संसद  सदस्यों के  फ्लैट  निर्माण का  कार्य  अपने  हाथ  में

 लेगा  ।

 जूतों  का  निर्यात

 रामकृष्ण  गुप्त
 :

 1२१५७.  -

 |  री  रघुनाथ  fag  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उधोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  रूस  से  भ्रामरी के  जूतों
 की

 कौर  सप्लाई  के  श्राडेर  मिले  हैं  ;  कौर

 यदि  तो
 जतों

 का
 संभरण

 करने  के  लिये
 क्या

 कदम  उठाये गये  हैं  अथवा  उठाये

 जा  रहे  हैं  ?

 पवाधिज्य  मंत्री  (3t  :  are  रूस  के  क्रय  संगठन  ने  यह  संकेत  दिया

 है  कि  यह  १९६१  में  संभरण  के  लिये  राज्य  व्यापार  निगम  को  ३े  लाख  जोड़े  जूतों  का

 उन  पार्थियों  के  जिनके  नमूने  रूसियों  द्वारा  स्वीकार  कर  लिये  गये  हैं  जो  रूस  को

 जूते  भेजा  करते  जूतों  की  किस्म की  एक  निरीक्षण  व्यवस्था  ae  माल  भेजने  के

 कार्यो-क्रम  के  बारे  में  बातचीत  की  जा  रही  है  ।

 ae  यात्रा

 भी  सो ०  स्व  ठाकुर
 TRUS.

 सी
 अकाशवोर  शास्त्री  :

 क्या  प्रवास  मती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  कभी  हाल  ही  में  हैदराबाद  के  श्री  जहीर  यार  जंग  सपत्नीक  मकका

 की  यात्रा पर  गये  थे  ;

 यदि  तो  दक्षिण  भ्र रेबिया के  विभिन्न  स्थानों  पर  कितनी  कितनी  अवधि  के  लिये

 ठहरे  थे  ;

 क्या  यह  सच  है
 कि

 वे  अन्य  देशों  को
 भी

 गये  थे  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  व्यक्ति ने  इससे  पहले  भारत  से  बहुत  सा  धन  चोरी  चप्पे  बाहर

 भेजने  की  कोशिश  की  थी  ;  कौर

 क्या  इस  बार  इस  व्यक्ति  ने  दक्षिण  श्ररेबिया
 से  वापसी पर  भारत  में  चोरी  छिपे

 सोना  लाने  की  कोशिश  की  थी  ?

 मल  भ्रश्जी' में में
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 २१  १९६६०

 पिजन  मंजो  तथा  जेदेशिक-कार्य  सजी  जवाहरलाल  :  हां  ।

 जद्दा  में  स्थित  हमारे  राजदूतावास  से  प्राप्त  रिपोर्ट  के  म्रनुसार  ag

 मदीना  में  कुल  मिलाकर  पेड़  महीना  ठहरे  थे  ।

 जी  नहीं  ।

 १६४२  में  ।

 (=)  जी  नहीं  ,  जहां  तक  सरकार  को  ज्ञात  है  ।

 लड़ाई  aaa  हज  समिति

 1२१४६.  श्री  मो०  To  ठाकुर  :  क्या  ग्यात  कभी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  REKo  में
 बम्बई  पत्तन  हज  समिति  के  सभापति  द्वारा  बम्बई  से  जद्दा

 तक  वापसी  के  लिये  एक  कौर  की  यात्रा  के  लिये  टिकट  बुक  किये  गये  थे  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  बम्बई  हज  समिति  बड़ा  मुनाफा  कमा  रही  है  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्योरा  है  ?

 Pras  संजी  am  जेदेशिक-कार्ष  संतरी  जवाहरलाल
 :  श्र  .  पत्तन

 हज  बम्बई  ने  जद्दा  से  बम्बई तक  हवाई  जहाज  से  एक  कौर की  यात्रा  के  लिये  ६२  टिकटें

 बुक  कराई थीं  ।

 ate  पत्तन हज  समिति  का  veer  यात्रियों  को  सुविधा  प्रदान  करना  है
 ।  पिछली

 बार  इसने  बम्बई  में  यात्रियों  के  लिये  कपड़े  ae  अनाज  की  व्यवस्था की  थी  ।  इस  प्रबन्ध  के  खर्चे को

 पूरा  करने  के  लिये  लोगों  से  पैसा  लिया  गया
 था

 जिससे  %%,EVq Go रु०  का  लाभ  हुमा था  |  यह  लाभ

 कुल  विनियोजन  का  ४ प्रतिश्त है  ।  यह  धन  समिति  की  हज  निधि  में  डाल  दिया  गया  जिसका

 उपयोग  यात्रियों  की  भलाई  के  लिये  होता  है  ।

 हीरो  भंगा  योजना

 काए
 e

 1२१६०.  श्रीमती  कया  पुनर्वास  तथा  नवीन  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पी०  एस०  २४  परगना  में  हेरो  भंगा  शरणार्थी  पुनर्वास  योजना  के  भाग

 २  को  मंजूरी  दे  दी  गयी  है  ;  झर

 यदि  तो  कार्य  कब  शु  होगा ?

 प्रवासी  उपमंत्री  पु०  झोल  :  और  जी  नहीं
 |  जब  राज्य  सरकार

 से  यह  योजना  अन्तिम  स्वरूप  में  प्राप्त  तब  उस  पर  विचार  किया  जायेगा
 |

 रेडियो  कार्यक्रमों  का  रीलें

 1२१६१.  श्री  बी०  चे  शर्मा  :
 कया  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करने कि

 क्या  पंजाब  सरकार उन  लोगों  के  लाभ  के  जिनके  पास  रेडियो  नहीं

 गीतों  arte  का  रिले  की  किसी
 योजना  की
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 यदि  तो  इसका  ब्योरा क्या  है  ;

 क्या  भारत  सरकार  ने  इस  प्रस्थापना  पर  विचार  किया है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 पुजता  प्रो  असार  संतरो  केसकर )
 :  से  जी  नहीं  ।  पंजाब  सरकार

 ने

 ऐसी  कोई  योजना  नहीं  भेजी  है
 ।

 पंजाब  के  पहाड़ी  जिनों  के  लियें  विकास  कार्य क्रम

 1२१६२.  श्री  ही०  च०  फार्मा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्तीय  वर्ष  PEXE—Ko  के  दौरान  पंजाब  के  पहाड़ी  जिलों  के  लिये  मंजूर  किये

 गये  विशेष  विकास  कार्यक्रम  के  किये  गये  कार्यों  कौर  उन  पर  किये  गये  व्यय  का  ब्यौरा  प्राप्त

 हो  गया है  ;

 यदि  तो  क्या  उस  बारे  में  एक  विस्तृत  विवरण
 सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा ;

 वर्ष  १६६०-६१  के  लिये  बनाये  गये  हआ  का  कया  स्वरूप है  ?

 fda  उन् मंत्री  (  भी  दप्
 ०

 ao  और  पंजाब  के  पहाड़ी  जिलों  के  लिये

 facia विकास  कार्यक्रम  के  लिये  पृथक  रूप  से  आवंटन  केवल  १९६०-६१  में  किया गया  था
 |

 राज्य  सरकार  से  जानकारी  प्रतीक्षित  है  ।

 बरेली  खेलकूद  के  सामान  फा  उ  योग

 +359
 yous  ६३.  श्री  रघुनाथ  सिह  :  क्या  बाशी  amiga  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बरेली  के  खेल  कद  के  सामान  उद्योग  को  विदेशी कौर  भारतीय

 बाजारों की  कमी  के  कारण  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;

 यदि  तो  इस  मामले में  कया  कार्यवाही  की  जायेगी

 fem  मंत्री  (sit  सुनाई  :
 नहीं  ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 काह नदो  गांव  पर  पाकिस्तानियों  द्वारा  कब्जा

 1२१६४.  श्री  रघुनाथ  सिंह :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 यह  सच  है  कि  सशस्त्र  पाकिस्तानियों  ने  ३  Re Go  को

 युद्ध  विराम

 लेखा की  भारतीय  कौर  पूंछ  क्षेत्र में  एक  वीरान  गांव  पर  कब्जा  कर  लिया  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा है  ?

 frat  मंत्री  तथा  इ  दैनिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  (=)  पाकिस्तानी  सशस्त्र

 ने  पूंछ  क्षेत्र  में  युद्ध  विराम  रेखा  की  हमारी  कौर  किसी  गांव  पर  कब्जा  नहीं  किया  है
 ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 थै  Ree  लिखित  उत्तर  २१  १९६६०

 चेकोस्लोवाकिया के  साथ  व्यापार  करार

 1२१६५.  श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ३  ZEKo  को  प्राग  में  चेकोस्लोवाकिया  we  भारत  के  बीच  हस्ताक्षर  हुये  त्रिवर्षीय  व्यापार

 तथा  भुगतान  करार  की  क्या  शर्तें  हैं
 ?

 Pures  तथा  उधोग  उप मंत्रो  (att  सतीश  व्यापार  तथा  भुगतान  करार  की  मुख्य

 बातें  निम्नलिखित हैं  :

 (*)  भारत  श्र  चे को स्लोवाक सामाजिक  गणराज्य  के  बीच  सामान  का  श्रमदान  प्रदान

 संतुलित  आघार पर  होगा  ।

 दोनों  देश  एक  दूसरे  को  सीमा-शुल्क  के  बारे  में  अत्यघिक  हितकारी  राष्ट्रीय

 व्यवहार  देने  को  सहमत  हो  गये  भ्रगरचे  वे  रियायतें  feet  wa  करार  के  विरूद्ध

 न  हों
 जो

 दोनों
 सरकारों में  से  किसी  ने  भी  पहले  किसी  सत्य  देश  के  साथ  किया

 a  |

 दोनों  देशों  के  बीच  भुगतान  गैर-परिवर्तनीय  भारतीय  रुपये  में  किया  जायेगा
 ॥

 इंजीनिर्यारग  निर्यात  संसाधन  परिषद

 1२१६६.  थी  cag  सिंह  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार को
 ८  १९६०  को  इंजीनियरी  निर्मित  संवद्धन  परिषद  के

 भय  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  का  पता  है  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  इंजीनियरी  सामान  के  भारतीय

 निर्यातकों  के  समक्ष  पर  विचार  करने  के  लिये  सरकार  को  एक  उच्च  शभ्रधिकार  प्राप्त

 समिति  नियुक्त  करनी  चाहिये  ;  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है
 ?

 परिधीय  तथा  sae  उपमंत्री  न. (श्री  सतीश  wr):  हां  ।  पिछले

 कुछ  समय  से  इस  मामले  पर  हम  ध्यान  दे  रहे हैं कौर  Reco F ge fraia में  हुई  निर्यात  संवर्धन  मंत्रणा

 परिषद  की  पिछली  बैठक  में  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  निर्यात  संबंधी

 समस्याओं पर  उच्च  स्तर  पर  विचार किया  जायेगा  ।  इस  बारे में  मंत्रिमंडलीय  सचिव  के  सभापतित्व

 में  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  wie  wa  संबंधित  मंत्रालयों की  हाल ही  में  एक  बैठक  हुई

 थीं  |

 wad  फिलेंटਂ

 क्या  वी०  इमरान  के  arena  के  जो  मिलेट  बनाने के  लिये  आवश्यक

 कच्चा  सामान  लाइसेंस देने  के  बारे  में  झ्रावेदन पत्र  प्राप्त  हुये  थे  ;

 यदि  तो  कितने  लाइसेंस  दिये  गये  कौर  कब  दिये  गये  ;  श्र

 मिल  अंग्रेजी  में

 tEmeri  fillet
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 कया  यह  सच  है  कि  १९६०  में
 बम्बई  में  एक  कारखाने  में  का

 उत्पादन  बन्द  हो  गया  कौर  श्रमिक  बेकार  हो  गये  क्योंकि  आयात  लाइसेंस  समय  पर  नहीं  दिये  गये

 विधि  संतरी  कान
 शौर  वर्ष  @ehoe में

 फिलेटਂ  बनाने

 के  लिय  वी०  इमरान  के  रायात के  लिये  लाइसेंस  देने  के  लिये  केवल  ग्रीस  ड्रोन्सफील्ड

 प्राइवेट  बम्बई  से  दो  झावेदन-पत्र  प्राप्त  हुये  थे  उनको  एक  २८-१०-१६६०

 दूसरा  ३-१२-१९६०  को  लाइसेंस  दे  दिये  गये  |

 हां  ।  यद्यपि  इसने  Ego  में  आवेदन  पत्र  दिया  वे  REKo  तक

 आवश्यकता  का  प्रमाण  पत्र  पेशा  नहीं  कर  सके  क्योंकि  केवल  उसी  के  are  पर  लाइसेंस  दिया  जा

 सकता था

 द् .
 द्  भ्रामक बम्ब  के  एक  उद्योगपति

 [  नो  to  To  मेहदी  :

 1२१६८.  J
 श्रीमती  द  त  पाल चय री  :

 asta  सिह  भरा रिया

 क्या  वाणिज्य  तथा  चोर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  re  Re Go  को  बम्बई  के  समाचार  पत्र  में  बम्बई

 के  एक  श्री  कृष्ण  राज  ठाकरसे  के  विरूद्ध  लगाये गये  गम्भीर  आरोप  देखे हैं  ;  झर

 यदि  तो  क्या  इन  भ्रारोपों  में  कुछ  सचाई है  ?

 वाणिज्य  मंत्रो  :  हां  ।

 यह  समझा  जाता  है  कि  श्री  ठाकरसे  ने  बम्बई  में  उच्च  न्यायालय  में  एक  मानहानि

 का  दावा  दायर  किया  है  झर  यह  मामला  न्यायाधीश  है  ।

 एयर  मार्शल  मर्जी  की  सत्य

 1९१६६.  ओ  श्रीधर  :
 क्या  प्रयास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  एयर  माशंत्र  मुखर्जी  की  मृत्य  का  समाचार  भारत  में  लगभग  बारह

 घंटे  देर  से  प्राप्त  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 जबान  मंत्री  तथा
 बे  दोषिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  अर  )  समाचार

 है
 कि

 एयर  माशंल  मुखर्जी  की  मत्यु
 ८  ReEKo  को  भारतीय  समय  के  अ्रनुसार  सायं  साढ़े  सात

 बजे  हुई  ।  अगले  कुछ  घंटों  में  एक  अस्पताल  में  उन्हें  जीवित  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  ।  जब  ये  प्रयत्न

 सफल  रहे  तो  दूतावास  ने  उनकी  मृत्यु  के
 ४

 घंटे  बाद  भारतीय  समय  के  श्रुति  रात्रि  ११  ५०  बजे

 ए  क
 कोड  तार दिल्‍ली  भेजा

 ।  तार  यहां  पर  भ्र गली  सुबह  भारतीय  समय  के  भ्रनुसार  १५  बजे  प्राप्त

 हुआ  ।  फिर  इसके  कोड  का  पता  लगाया  गया  पौर  इसकी  बातों  को  सुबह  बता  दिया  गया  ।

 उसमें
 कोई  अनुचित  विलम्ब  नहीं  हुआ  |

 मल  अंग्रेजी  में
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 के  saa  wie  खुदरा  faa  मूल्य

 1२१७०.  श्री  मसलन  सिंह
 :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  देश  में  पिस्तौलों  ate  अन्य  ang  अस्त्रों  के  a  खुदरा  विक्रय  मूल्य  में

 अधिक  अन्तर  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 विशेष  किस्मों  के  पिस्तौलों  के  प्रख्यात  मूल्य  क्या हैं  a  उनके  खुदरा  विक्रय  मूल्य

 कया  हैं  ?

 Tai  धन्य
 संजी  (teat)  :  बाजार  में  अस्त्रों  शौर  शास्त्रों  के  ऊंचे  मूल्य  के  बारे  में

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  लायेगी  ।

 तिब्बत  फे  साथ  व्यापार

 RV?  भी  परम  देव  :  क्या  नात  मंत्रो यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तिब्बत  से  इस  वर्ष  कितनी  नमदे  ae  गलीचे

 (  हिमाचल  प्रदेश
 )  में  बिकने  के  लिये  गये  ह

 तिब्बत  के  लोगों  का  भारतीय  व्यापारियों  के  साथ  कैसा  बर्ताव  ;  कौर

 सरकारने  उन  लोगों  को  फिर  से  बसाने  के  लिये  क्या  प्रबन्ध  किया  है  ?  जिनका

 निर्वाह  तिब्बत  के  साथ  व्यापार  से  होता  था  ?

 प्रवान  मरदों  तथा  उदेशी-कार्प  संतरों  जवाहरलाल  az  )  व्यापार-संबंधी

 जो  अकड़  सरकार  के  पास  सुलभ  उन  के  भ्रनुपार  इन  वस्तु प्र ों  का  बहुत  थोड़ा  ara

 gare
 ।

 नीति  प्रधिकारीगण  तिब्बती  लोगों को  भारतीय  व्यापारियों  के  किसी

 प्रकार  का  argh  रखने  के  लिए  प्रोत्साहन  नहीं  देते  शर  इसलिए  तिब्बती  लोग

 भारतीयों  से  नहीं  मिलते  ।

 हिमाचल  प्रदेश  के  प्रशासन  नें  प्रभावित  व्यापारियों के  पुनर्वास  के  लिए  योजनाएं

 बना  ली  हैं  we  उन  पर  अमल  किया  जा  रहा  है  ।

 कताई  मिलनों  के  लिय  लाइसेंस

 1२१७२.  थ्री  सुनाया  श्रम्ब लम  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  वर्ष  FEXE  कौर  १९६०  में  अब  तक  कताई  मिलों  को  लाइसेंस  देने

 के  बारे में  warts  प्राप्त हुए  हैं  जिनकी  मद्रास  सरकार  ने  सिफारिश की  है  ;  atk

 यदि  तो  उन  में  से  कितनों को  लाइसेंस  दिये  गये

 उधोग  मंत्री  (  श्री  सुभाष  ate  .  अधिनियम  के  aia

 लाइसेंस  के  लिये  सभी  अझ्रावेदन-पत्रों  पर  aaa  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  विचार

 प्राप्त  किये  जाते  इन  समेत  किसी  भी  कताई  मिल  को  दिये  गये  लाइसेंस  की

 सुची  हर  महीने  उद्योग-व्यापार  पत्रिका  में  प्रकाशित  की  जाती  है  ।
 जिस

 में  उपक्रम

 का  स्थान  भी  बताया  जाता  है  |
 ee

 fart  रंगरेजी  में



 लिखित दे
 ०  १८८२  |  दि  द  owe  द  क  उत्तर  RRvv

 दण्डकारण्य  विकास  प्राधिकार  द्वारा  fear

 1२१७३.  श्री  कया  पुनर्वास  श्ल्पतंख्यक-कार्ग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दण्डकारण्य  fa  Ris  प्राधिकार  द्वारा  स्थानीय  समाचार  पन्नों  को  कोई  विज्ञापन

 दिया  जाता  ;

 यदि  तो  उन
 समाचार  पत्रों  के  क्या  नाम  शौर

 इस  बारे  में  किस  प्रक्रिया  का  श्रतुसरण  किया  जाता  है  ?

 पर्स  उपमंत्री  Jo  शे०  ऑस्कर )
 :

 हां
 ।

 (१)  रायपुर

 (२)  दण्डकारण्य  जगदलपुर

 (3)  दण्डकारण्य  ऊपर

 (४)  कटक

 वह  सूचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित की  जाती  ~

 बिहार  में  म्रत्प  राय  वर्ग  श्रावास  योजना

 1२१४ 9  ह  fa
 भोलानाथ  ata  :

 नो  फ  गो०  सेन  :

 क्या  जास  ग्रोवर  संप्रग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दो  पंच  वर्षीय  योजना-कालो ंमें  बिहार  के  लिये  अल्प  राय-वर्गो  आवास  योजना

 के  प्रयोग  किताब  धन  राशि  आवंटित  की  गयी  ;

 अरब  तक  वास्तव में  कूल  कितनी  धनराशि  खर्चे की  गयी  है  ।

 ६. ह ग ष नास  प्रो  संभरण  उपमंत्री  (att  अनिल  कु ०  चन्दा  बिहार

 सरकार  को  अल्प  न्याय  वर्ग  आवास  योजना  की  क्रियान्विति  के  लिये  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना

 में  १०  लाख  रुपये  श्र  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  २७०  «  रेहे  लाख  रुपये  की

 धनराशि  आवंटित  की  गयी  थी

 राज्य  सरकार ने  बताया  हैकि  प्रथम  योजना  में  उनका  १०  लाख  रुपये  का  व्यय

 त्र  me  द्वीपों  पंचवर्षीय  योजना-काल  में  अभी  उनका  न्यय  १७३  लाख

 रुपये  का  प्रा  है  ।

 न्यूनतम  सजूरी

 1२१७५.  श्री  एंटनी  fact  :  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 बहुत से  बड़े  पत्तन  ्र वि कारियों  द्वारा  काम  पर  लगाये  गये  झक शल
 e
 ? श्रमिकों  के  लिये  न्युनतम  मजूरी  अधिनियम  के  अधीन  मजूरी  निर्धारित  की  गयी  है

 शर

 मूत  ग्रेजी  सें
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 क्या  चालू  बढ़े हुए  निर्वाह-स्तर  को  ध्यान में  रखते हुए  उन  में  संशोधन  करने

 ?
 का  कोई  प्रस्ताव है

 जिम  उपमंत्री  fara  हां  ।

 इस  एक  वर्गीकरण  oak  श्रेणीकरण  समिति बड़े  पतनों  के  तृतीय

 भर  चतरथ  श्रेणी  के  कर्मचारियों के  वेतन-स्तरों  में  परिवहन  करने  jeer  की  जांच  कर

 रही है
 ।  समिति

 का
 प्रतिवेदन  प्राप्त  होनें पर  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  के  अधीन

 अधिसूचित  मजूरी  की  दरों में  परिवर्तन  करने  का  seq  लिया  जायेगा  ॥

 जहरीली  कीटनाशक  दवाइयां  बनाने  वाले  area

 |
 1२१७६.  श्री  एमिनो  पिछले  :  क्या  श्रम  भ्र ौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  जहरीली  कीटनाशक  दवाइयां  बनाने

 खानों  में  घातक  दुर्घटनाओं  की  झोर  श्रीकृष्ण किया  है  ; ak

 यदि  तो  ऐसे  कारखानो ंमें  जोखिम  को  कम  करने  के  लिये  सरकार  क्या

 ?
 कार्यवाही  कर  रही है

 नशीम  उपमंत्री  श्राविद  मद्रास  राज्य  की  सरकार  ने  बताया

 है  कि  वहां  दो  दुर्घटनायें  एक  2exe HAT में  भ्र ौर  दूसरी  १९६०  में  ।  किसी

 अन्य  सरकार  ने  ऐसी  दुर्घटना के  बारे  में  नहीं  बताया है  ।

 कारखानो ंमें  कीटनाशक  के  बनाने  श्र  रखने के  बारे  में

 जोखिम  पर  नियंत्रण  रखने के  कारखाना  8e¥5  की  धारा  ८७  के अघीन

 ध्रादश  नियम  बनाये  गये  थे  ak  उन्हें  wad  के  लिये  राज्य  सरकारों को  भेज  दिया

 गया  था  ।  मद्रास  की  राज्य  सरकारें  समेत  सम्बन्धित  राज्य  श्रावक

 कार्यवाही  कर  रही  है ं।

 चाय  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल

 1२१७७.  श्री  प्र०  चे  बुरा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तृतीय  पंचवर्षीय योजना  के  लिये  कार्यकारी दल  का  प्रतिवेदन  निकट  भविष्य  में

 किया  जायेगा  ;  कौर

 कार्यकारी दल  की  सिफारिशों  पर  कया  कार्यवाही  की  जा  रही
 ?

 योजना  उपमंत्री  (sit  sato  ao  मिश्र )  :  कार्यकारी दल  चाय  के  उत्पादन  के

 लिये  योजना  बनाने  at  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना में
 उत्पादन

 के
 लक्ष्य  को  निर्घारित

 करने  के  लिये  बनाया  गया  ।  कार्यकारी दल  के  प्रतिवेदन  को प्रकाशित  करने  का  विचार

 नहीं है

 यह
 प्रतिवेदन  वाणिज्य

 तथा  उद्योग
 मंत्रालय  में  दौर  आयोग  में

 विचाराधीन  है  ।

 मूल  ग्रेजी  में
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 हिन्दुस्तान  एन्टी  बायोटिक्स  लिमिटेड

 1२१७८.  डा०  सुशीला  नायर :  क्या  वाणिज्य  तथा  उधोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  वैज्ञानिक  विशेषज्ञ  समिति  ने  १०  LEXY  के

 अपने  प्रतिवेदन  में  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  लिमिटेड की  क्षमता  १०  फरमेन्टर  से

 तत्कालीन  पेनिसिलीन  टेक्नोलोजी  के  स्तर  पर  ३००  लाख  मेगा  युनिट  बताई

 क्या यह  सच  हैकि  रूसी  विशेषज्ञों  ने  २६  १९५६ के  अपने

 खंड  १,  मेंसंयन्त्र  की  क्षमता  १२.  फरमेन्टर  के  साथ  ४००
 लाख  am  युनिट  बताई

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  चेकोस्लोवैक  पेनिसिलीन  संयंत्र  के  मैनेजिंग

 निट डा०  हानिकर  वर्ष  REYE  में  १६  फरमेन्टर  के  साथ  ६००  लाख  मेंगा

 प्रतिवर्ष  की  क्षमता  दी  है  ate
 ०१७

 ENE  कौर  १९६०  में हिदुस्तान  एन्टी बायोटिक्स  वर्ष

 aa  तक  कितने  उत्पादन  लक्ष्य  की  घोषणा की  शौर  इन  में  से  प्रत्येक  वर्ष  में  वास्तव  में

 कितनी  मात्रा  का  उत्पादन  किया  कितने  फरमेन्टर  स्थापित  किये  गये  श्र  आयात  किये

 गये  क्रिस्टल्स  att  कच्ची  पेनिसिलीन  से  कितनी  Tafa  dare  की  गयी  कौर  क्या  हिन्दुस्तान

 एन्टी बायोटिक्स  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  दिये  गये  लक्ष्य  विशेषज्ञों  द्वारा  दिये  गये  लक्ष्यों

 से  भिन्न

 उद्योग  मंत्री  (  श्री  सपना  काह  )  से  (१)  एक  विवरण  संलग्न है

 [ataz  परिशिष्ट  प्नुवन्थ  संख्या  go]  |

 प्रागा  zea  कारपोरेशन  लिमिटेड

 कि

 1२१७२.  श्री  रामा  क्या
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  आ्रान्घ्र  प्रदेश
 में

 प्रागा  zee  कारपोरेशन  की  क्षमता  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 ग्र ति रिक्त  कितनी
 क्षमता  बढ़ाने  का

 प्रस्ताव  पौर

 विस्तार  कार्यक्रम  कब  आरम्भ  किया  जायेगा  ake  यह  कब  पूरा

 होगा  ?

 तवां  उपयोग  मंत्री  (  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :  से  प्रागा

 za  कारपोरेशन  लिमिटेड
 दो

 प्रावस्थाओं  में  अपने  कायें
 के

 विस्तार  करने  में  लगे

 हुए  प्रथम
 प्रावस्था  इस  की  ada  क्षमता  संयंत्र  मशीन

 मशीनों  औजार  निर्माण  से  शुद्ध  कार्य  को  पृथक  करने  श्र  कारखाने  का

 अच्छे  ढंग  सेना  बनाने  के  लिय ेहै  ।  इस  प्रावस्था  पर  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।

 विस्तार  की  दूसरी  प्रावस्था  में  विदेशी  प्राविधिक  सहयोग  से  चीजों  का

 निर्माण
 जैसे  लेय  टूल  और  कटर  mesa

 शामिल
 हैं  ।  इस

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कार्य  के  fat  भारत  सरकार  प्रागा  र्ल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  को  निम्नलिखित

 तीन  सा्थों के साथ
 के  साथ  fatirar  सहयोग  करने  के  स्वीकृत  देदी  हैं

 (१)  मेस  एफ़  प्राट  एण्ड  कम्पनी  ब्रिटेन  |

 (२)  मेज  करने  एंड  टेकर-सी० वी०  wo  ब्रिटेन  ।

 (३)  मेसर्ज ए०  ए०  जोन्स  एण्ड  शिफमैन  ब्रिटेन  ।

 बड़े  पैमाने  के  उद्योग

 1२१८०.  थी  रामकृष्ण  गीत  क्या  वाणिज्य  तथा  gM  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  कया  दिल्‍ली  शहर  में  भीड़  भाड़  कम  करने  झ्र  भूमि  पर  दबाव  कम  करने  के  विचार

 से  राजधानी  के
 ४५०  मील  व्यास के  भीतर  अतिरिक्त  बड़े  पैमाने  के  प्रौद्योगिक  यूनिटों

 पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का प्रस्ताव  है  ?

 मंत्री  (att  मदुराई  इस  मामलें  पर  स्वास्थ्य  मंत्रालय  विचार

 कर  रहा  है  ।

 1२१८१.  a at  Trae
 रम  लग  प्त  क्या  वाणिज्य  तवा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यहसच  हैकि  रिन  क्षेत्र में  कड़ाहों  में  बड़ी  मात्रा में  नमक

 बरबाद  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  कितना  नमक
 बरबाद

 प्रौढ़

 a
 ? उस  के  क्या  कारण  ह

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  हां  ॥

 2°/,  लाख  मन

 इस  क्षेत्र  २१  A  १४५  १९६६०  तक  लगभग  २४  इंच

 भारी  वर्षा  || होने के  कारण

 रायल  पाकिस्तान  ate  सीलोन  सोसायटी

 1२१८२.  श्री  कालिका  सिह  :  क्या  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है
 कि

 पुरानी  इण्डिया
 सोसायटी

 को  रायल  इण्डिया ,  पाकिस्तान

 atc  सीलोन  सोसायटी  नाम  दिया  गया  है  ?

 क्या  यह  रायल  सोसायटी  रायल  कामनवेल्थ  सोसायटी  से  भिन्न  है  ;

 क्या  इस  सोसायटी से  रायल  शब्द  निकालने  का  सुझाव  देने का  भारत  का

 प्रस्ताव है
 ?

 \

 पेज जान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  )  (*)

 हां  ।  यह  सोसायटी वर्ष॑  १९१० में  सोसायटीਂ  के  नाम
 से  बनायी  गयी

 मल  अंग्रेजी  में
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 बाद  व्य  १९४४  में  रायल  की  उपाधि  दी  गयी  ate  फिर  इसका  नाम  इंडिया

 पेनाल्टी  हो  गया  ।  2&Yo A TAHT में  इसका  नाम  बदल  कर  इण्डिया  ,  पाकिस्तान

 और  कोलोन  सोसायटी  रखा  गया  |

 रायल  कामनवेल्थ  सोसायटी  भिन्न  संस्था  है  |

 नहीं  ।  *रायलਂ  wee  ब्रिटिश  साम्राज्य  के  एक  आयोग  द्वारा  दिया  गया

 है  जो  सहायता  बतलाता  है  अर  उसका  कोई  राजनीतिक  महत्व  नहीं  है  |  यह

 उपाधि  wa  कई  निकायों  को  भी  प्रदान  की  गयी  है  जैसे  रायल  सेन्ट्रल  एशियाई

 रायल  ज्योफ्री  फिकल  रायल  सोसायटी
 साफ़  प्राप्त  शादी

 गजय  can  सिल्क  मेस्यूकर्यॉरिंग  एण्ड  बीर  wey Ty,

 २१८३८  थी  steal  कया  वाणिज्य  तथा  ga  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  में  ग्वालियर  रेयन  सिल्क  मैन्युफैक्चरिंग  एण्ड  वीविंग  कम्पनी

 ने  एक  fier  फर्म  को  भाप-उत्पादक  संयंत्र  जनरेटिंग  लगाने

 के  लिये  यादेश  दिये  हैं  ;

 क्या  विशेष रूप  से  बनाये  संयंत्र में  एक  बिक्री  बायलर  यूनिट  होगा

 जो  कोयला  पर  बांस  के  बुरादे  से  जलाया  जा  सकेगा  azar
 तेल

 बांस  के  बुरादे  ग्रोवर

 क्या  भारत  में  बांस  के  बुरादे  को  इंधन  के  रूप  में  इस्तेमाल  करने  की

 का  परीक्षण  कर  लिया  गया  ग्रोवर  यदि  तो  aia हृद  परीक्षण

 किया  गया  ?

 उपयोग  मंत्रਂ  (*  लत वाई  शाह  )  शौर  हां  ।  फर्म  ने  इसकी

 परियोजना  के  मशीनों का  संभरण  करने के  एक ब्रिटिश  फर्म  को  ह  दिये

 हैं  परन्तु  इसका  डिजाइन  कौर  संबंधित  ब्यौरे  उपलब्ध नहीं

 कुछ गैर  सरकारी  पक्ष  बांस  के  बुरादे  को  ईंधन  केरूप में  इस्तेमाल  करने

 की  संभाव्यता  की  कर  रहे  हैं  भ्र ौर  इस  के  परिणामों के  बारे  में  wal  कुछ  नहीं  कहा

 जा  सकता  |

 प्रे  संवाददाता

 1२१८४.  श्री  Fo  उ०  परमार  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 क्या  भारत  सरकार  द्वारा  कितने  (१)  भारतीय  atc  (२)  विदेशी  प्रैस

 संवाददाताश्रों को  मान्यता  दी  गयी है  ;

 उन  में  से  कितनों  को  सरकारी  आवास  स्थान  प्राप्त  हैं  को  प्रैस  एसोसियेशन

 की  at  से  श्रीवास  स्थान  प्राप्त  ak

 उस  संबंध
 में  सरकारी  नीति  क्या  है  ;

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 Tyr  प्रो  इरम  at

 एजेन्सियों  के
 )  भारतीय  समाचार  पत्रों  /  समाचार

 १०७  संवाददाताओं
 विदेशी  समाचार  पत्रों  /  समाचार

 प्रसारण  संगठनों
 के  ७३ प्रतिनिधी  संवाद  राष्ट्रों  को  मान्यता दी  गयी  है

 एस्टेट  mine
 की

 झोर
 यथा  संभव  उन  मान्यता  प्राप्त  संवाददाताओं

 को  श्रीवास  स्थान  दिये  जाते  हें  जिन्हें  श्रीवास  स्थान  की  आवश्यकता  dat  जिन  के  aaa
 पत्र

 की
 प्रैस  एसोसियेशन

 द्वारा  सिफ़ारिश  की
 गयी  है  या  प्रैस  सूचना  ब्यूरो  द्वारा  भेजी

 गयी  है  ।  प्रभी
 तक  उपलब्ध  आंकड़ों के  aq  ५७  मान्यता  प्राप्त  प्रैस  संवाददाता झ्र ों

 को  सरकारी  स्थान  दिये  जा  चुके  ta  उन  में  से  ३८  व्यक्तियों को  स्थान
 प्रैस  ऐसोसियेशन  star  से  गये

 sara  झर  संभरण  मंत्रालय  का  एस्टेट  आफ़िस  इस  सम्बन्ध  में

 श्रीवास  स्थान  की  तथा  अरन्य  बातों के  साथ  साथ  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखा

 जाता  है  कि  क्या  वह  संवाददाता  ae  प्रकार  से  अपने  मकान  का  इन्तजाम

 कर  सकता  है  या  नहीं  |

 सरकारी  कम  परियों  को  मकान  फिराया  सम्बन्धी  भत्ता

 थो  राम गरीब  क्या  प्रवास  शौर  संप्रग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  वे  सरकारी  कर्मचारी  ,  जो  सरकारी  मकान  नहीं  लेते  मकान  किराया

 भत्ता  पाने  के  अधिकारी  हू  ते  हैं  ak  यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  शर्तें  भी

 भत्ते
 क्या  सरकार  ने  सरकारी  झ्रावास  स्थानों  को  करने  a  मकान  किराया

 के  सम्बन्ध में  कोई
 आदेश

 जारी  किये

 यदि  तो  क्या  उसकी  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी ;  ak

 क्या  ऐसे  मामलों  में  मकान  किराया  भत्ता  स्वयमेव  दे  दिया  जाता  ट
 >  यानी

 इस  के  सम्बंधित  कर्मचारी को  भ्रावेदन  करना  पड़ता  कौर यदि  तो  किस

 का  निर्णय  अन्तिम  माना  जाता  है
 ?

 पलिस  आवास  ake  संवरण  मंत्री  Fo  ह  समय  समय

 पर  सरकार  द्वारा  जारी  जाने  वाले  आदेशों के  अनुसार  मकान  किराया

 भत्ता  दिया  जाता  है  ।  पूल  aa  स्थान  में  से  प्राप्त  स्थान  की  वापिसी  पर  ये

 भत्ते  केवल  दिल्‍ली /नई  दिल्‍ली  में  ही  दिये  जाते  परन्तु  wi  यह  है  fe  उस

 कर्मचारी  ते  उस  स्थान  को  कम  से  कम  ६  माप  तक  झ्र पने  पास  रखा  हो  ।  यदि

 ६  मास  की  अवधि से  पहले  ही  स्थान  वापिस  कर  लिया  जाये  तो उस  स्थिति में  ena

 की  आवंटन  तिथि  ६  मास  तक  की  तिथि तक  के  लिये  मकान  किराया  भत्ता  नहीं  दिया

 |

 ae  सभा-पटल  पर  अपेक्षित  meal  की  एक  प्रति रखी  जाती  है  ॥

 [3taz  ब्लास्ट  ३,  अ्तुवर्ब  पंड्या
 &e]

 मिल  अंग्रेजी  में
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 सम्बन्धित  सरकारी कर्मचारी  द्वारा  भेजे  आवेदन  पत्र पर  एस्टेट  अाफिस

 डायरेक्टर  द्वारा  | ह  नहीं  हैਂ  प्रमाण  पत्र  जारी  करने  पर  प्रशासनिक  प्राधिकारियों

 कारा  मकान  भत्ता  दिया  जाता  है

 सुचना  ale  प्रसारण  मंत्री  यात्रा भत्ता

 यह  बताने US  क  क  की  कृपा  करेंगे २१८६.  Ho  उ०  परमार :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री

 fx

 शौर  १६६०  में सूचना प्रसारण  मंत्री को  LEXY,  PeXs,  exE,

 अभीतक  यात्रा भत्ते  के  रूप  में  कितनी  राशि  दी  गयी  ;

 इन  वर्षों  में  वे  कहां  कहां  गये

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  :  AK  सभा-पटल  पर

 शक  विवरण  रखा  जाता  हे  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  €  २]

 पुर  पाकिस्तान  से  हिन्दु प्र ों  का  आगमन

 २१५७  gmt  पद्म  देव

 श्री
 दी०  Wo  दार्मा  :

 प्री  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १  १९६०  से  १  FERo  तक  पूर्वी  पाकिस्तान  से
 कितने

 हिन्दू
 भारत में  बसने  के  लिये  शाये  ;

 हिन् दुश् नों के  इस  झा गमन  को  रोकने  के  लिये  भारत  सरकार  क्या  कदम उठा  रही  है  ;

 ञ

 इसी  अवधि  में  कितने  हिन्दू  पाकिस्तान  को  लौट  गये

 प्रधान  मंत्री  तया  बं  दैनिक-क्लार्क  मंत्री  जवाहरलाल  :  soe?

 इस  के  दो  पहलू  पहला  तो  यह  है  कि  प्रवास  प्रमाण-पत्र

 जारी  a  किए  सिवाय  इस  के  कि
 जब  कोई  मजबूत  कौर

 qa  भ्राता  मौजूद  हों ।  यही  wa  किया  जा  रहा  है
 ।  1.0  कहीं

 ज्यादा  लोग  खाने  लगेंगे  ।  दूसरा  यह  कि  पाकिस्तान  सरकार  को  इस  के  लिए  राजी  किया  जाय ७,  ०
 fe  वह  ऐसी  हालतें  पैदा  करे  जिन  में  लोगों  को  भारत  जाने  की  इच्छा  ही  न  हो

 हम  सरकार का  ध्यान  बराबर  इन  कठिनाइयों किस  दिला  रहे  हूं  जिनहें
 े

 पाकिस्तान  में  रहने  वाले  अल्पसंख्यक जाति  के  लोक  ्य  विशेषकर

 स्थानीय  अधिकारियों  की  ऐसी  किसी  भी  कार्यवाई की  oak  उनका  ध्यान  दिलाया

 जाता  है  जिस  से  इस  विषय  पर  भारत  पाकिस्तान  करारों  का  उल्लंघन  होता  है  ।

 कोई  नहीं  |

 ome  से
 मूल  ग्र ग्र जा  म

 1705  (Ai)  1+3109,
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 प्रौद्योगिक श इ  यव  ९  एकक

 1२१८८.  थ्री  स०  Mo  बन्दों
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग कि  :

 Ph)  कया  हाल  ही  में  कई  प्रमुख  भौर  माध्यम  औद्योगिक  कारखाने
 के  लिये  लाइसेंस

 दिये  गये गये  ह  ्

 १९६०  में  कितने  कौर किस  किस  उद्योग  के  लिये  लाइसेंस  दिये  गये  हैं

 राज्यवार  कितने  कितने  लाइसेंस दिये  गये  हैं

 १९६१  में  कितने  ale  किस  किस  उद्योग  के  लिये  लाइसेंस  दिये  जायेंगे  ;  कौर

 क्या  ये  लाइसेंस  देते  समय  सरकार  द्वारा  घोषित  उस  नीति  को  ध्यान  में  रखा

 गया
 है

 कि  धन
 केवल  कुछ एक

 व्यक्तियों
 के  हाथों  में  ही  इकट्ठा  न  हो  जाय

 ।

 उद्योग  मंत्री  मन भाई  शाह  जनवरी से  PEKO  तक

 नये  औद्योगिक  कारखानों  की  स्थापना  के  लिये  तथा  LEX

 के
 अधीन  ५८७  लाइसेंस  दिये  गये  भक  इन  लाइसेंसों  के  सम्बन्ध  में  व्यौरे  जिनमें  यूनिटों

 के

 वहां  निर्मित  की  जाने  वाली  वस्तु ग्न ों  तथा  निर्माण  क्षमता  के  बारे  में  जानकारी

 निहित  उद्योग  तथा  व्यापार  पत्रिका  में  समय  समय  पर  प्रकाशित  किये जाते  हैं

 उद्योग  तथा  १९५१  के  अधीन  ये  लाइसेंस

 भेजे  गये  झ्रावेदन  पत्रों  का  ga  परीक्षण  करने  के  बाद  हीं  दिय  जाते  हैं  ।  इस  लिये  इसी  समय

 यह  बताना  संभव  नहीं  हैकि  १९६१  में  कितने  भरोसा  किस  किस  उद्योग  के  लिये  लाइसेंस  दिये

 लाया  |

 (=)  उद्योग  तथा  अधिनियम  2EYR  के  अ्रधीन ये  लाइसंस

 १९५६  के  alata  नीति  संकल्प  में  निर्धारित  नीति  के  अ्रनसार ही  दिये  जाते  कई  नय

 उद्योगकर्त्ताश्रों  को  निरन्तर  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा है  ।

 मूंगफली  aa  का  निर्यात

 २१८९.  श्र  सरज  पाण्डेय  :  कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगें

 कि

 क्या यह  सच  है  कि  पिछले  महीनों  में  मूंगफली
 के  तेल

 के
 निर्यात  में  कमी

 हुई
 है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 सरकार इसका  निर्यात  बढ़ाने के  लिये  क्या  कदम
 उठा

 रही  है

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )  तथा  देशप्में  ऊंचे  भाव

 रहन  विदेशो ंमें  कड़ी  प्रतिस्पर्धा  होन  के  कारण  मूंगफली
 के

 तेल  के  निर्यात  में
 कमी  हुई

 है  ।

 मुंगफली  के  तेल  के  प्रति
 टन

 निर्यात
 के  साथ  ३  Ts  टन  मशीन  से  पेरी  गयी  मूंगफली

 की  खली  का  निर्यात  भी  जोड़  दिया
 गया  था

 ।
 मूंगफली  की

 खली  के  निर्यात
 से

 अ्रच्छा  लाभ

 मूल  अंग्रेजी  में
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 होता  है  ae  इसलिये  निर्माताओं  को  श्रन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  मूंगफली  का  तेल  बेचने  में

 जो
 घाटा

 रहता  है  वह  पुरा  हो  जाता  है  ।  चूंकि  चालू  वर्ष  में  देश
 की

 झर  संसार  की  कीमतों

 के  बीच  wax  कौर  बढ़  गया  है  इस  कारण  शौर  अधिक  प्रोत्साहन  देने  की  दृष्टि से  सारे

 नीतियों  से
 इस

 झा शय  के  टक्कर  मांगें  गये  थे
 कि

 वे  मूंगफली  के  तेल  के  प्रति  टन  निर्यात
 पर  खोपड़ा  शर  ताड़  के  तेल  का  कम  से  कम  कितना  झ्रापात  करेंगे  ।  सब  से  कम  टेंडरों

 पर  मूंगफली  के  तेल  का  निर्यात  करन  की  मंजूरी  दे
 दी

 गई  है  तथा  प्रति  टन  मूंगफली  के  तेल

 के  साथ  टन  खोपड़ा  भी  अतिरिक्त रूप रूप  में  सम्बद्ध हाल  ही  में  पुराने  झा या तकों

 के  लिये  यह  आवश्यक  कर  दिया  गया  हैकि  वे  R%  हंडरवेट  २'  ५  हं डर वट

 दालचीनी
 ae  लौंग

 तथा
 ७'  ५  हं डर वेट  सुपारी  के

 आयात के बदले
 के  बदले  १  टन

 मूंगफली
 का  तेल

 या  ४  टन  टेपिश्रोका  के  आट  का  निर्यात  करेंगे  ।  मूंगफली के  तेल का  निर्यात  बढ़ाने के  लिये

 wa  उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 नई  दिल्‍ली  में  हाल  ही  में  बनाई  गई  नई  इकानों  का  आवंटन

 1२१६०.  श्री  बालकृष्णन  क्या  श्रीवास  पौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नई  दिल्‍ली के  विभिन्न  स्थानों  पर  बनायी  गयी  नयी  दूकानों  के  पूरे  के  पूरे

 ब्लाक  तक  खाली  पड़  हुए  हैं

 यदि  तो  उन  श्रावेदन-करत्ताझ्नों का  जो  कि  प्रतीक्षा  सूची  में  इन  दूकानों

 के  आवंटन  में  क्यों  देर  की  जा  रही  है
 ?

 शरीर  संभरण  मंत्री  क०  च०  हाल  ही  में  नयी

 दिल्‍ली की  सरकारी  बकायों  में  दुकानें  बनायी  गयी हैं  ।  किदवई  नगर  मार्केट जो

 कि  RENE  में  पूरा हो  गया  ६  अ्धघल  १९६०  को  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  समिति

 द्वारा  ले  लिया  गया  था  शौर  सिवाय
 ४०

 दुकानों  के  सभी  दूकानों  को  झ्रावंटित  कर  दिया

 गया  है  ।  दोष  बाजार  जो  कि  भ्र भी  हाल  ही  में  पूरे  हुए  शीघ्र  ही  स्थानीय  निकायों  के

 हवाले कर  दिये  जायेंगे

 किदवई  नगर  के  मार्केट में ४० में  ४०  दूकानें  खाली  पड़ी  हैं  क्योंकि  रायसीना  रोड  के

 ३२  ने  न्यायालय  से  इंजेक्शन  कालीन  ले  लिये  हैं  शौर  पुराने  किले

 के  ६  दूकानदारों  द्वारा  आवंटन  से  इन्कार  कर  दिया  है  ।
 यह  माकंटों

 की
 दूकानों

 का  आवंटन

 कब्जा  प्राप्त  करने  पर  स्थानीय  निकायों  द्वारा  fear  aaa  |

 उचबरक का उत्पादन का  उत्पादन

 1२१९१.  श्री  सोमानी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उधोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  aa  में  उवंरक  कारखानों  की  कितनी  निर्धारित

 क्षमता  होगी  ate  कितना  प्राक् कलित  उत्पादन  होगा

 उन  कारखानों को  कितनी  क्षमता  के  लिये  लाइसेंस दिये  गये  हैं  कौर  कितने  समय

 तक  पूरा  उत्पादन  होने  लंग  पड़ेगा
 बाननननाननननननननणण

 मूल  wast  में
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 क्या  गर  सरकारी  क्षेत्र  में  vee  कारखानों  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  कोई

 योजना है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  शौर  एक  विवरण  संलग्न
 z  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  €३]

 प्राप्त
 राजस्थान  att  मध्य  प्रदेश  के  राज्यों  में

 फर्टिलाइजर  कारखानों  की  स्थापना  के  सम्बन्ध में  लाइसेंसों  के  लिये  कुछ  आवेदन  पत्र  प्राप्त

 हुए  लगभग  सभी  सुपर  फास्ट  कारखाने  गर  सरकारी  क्षेत्र  में  ही

 पूल  गारंटी  निधि

 1२१९२  श्री  प्र्०  च०  बरता  :  कया  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंग  कि

 (*)  क्या  यह  सच  है
 कि

 भारत  सरकार
 ने  यह  सुझाव  स्वीक।र कर  लिया  है  कि  बागान

 श्रमिक  गृह-निर्माण  योजना  के  weta  एक  पूल  गारन्टी  निधि  स्थापित  की  जाये ;

 यदि  तो  इस  योजना  के  क्या  कया  उद्देश्य  हैं  ;  कौर

 इस  निधि  का  उपयोग  कैसे  किया  जायेगा  ?

 arta  ate  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo  हां  ।

 यह  निधि  इसलिए  रखी  जा  रही  है  ताकि  इस  योजना  के  ada  बागान  को

 ऋण  देने
 के

 लिय  उन  द्वारा  निर्धारित  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपबन्धों  को  ढीला  करने
 के

 परिणाम

 स्वरूप  वापिस  न  मिल  सकने  arr  ऋणों की  राशि  की  क्षति  पूर्ति  की  जा  सके

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  ३,  श्यतबन्थ  संख्या  ev

 पुनर्वास  मंत्रालय  छंटनी

 1२१८३  श्री  भजन  सिह  भदौरिया  :  क्या  पुनर्वास  तथा  शल्पसंख्यक-कार्ष  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  हैकि  पुनर्वास  मंत्रालय  के  २६  PERO  से  छंटनी  में  निकाल

 दिये  गये  कर्मचारियों  को  २६  2ERo  के  बाद  का  भी  देय  भ्रवसान
 दे

 दिया

 गया  शा न  अ

 के क्या  इन  कर्मचारियों  को  अवसान  waar  vate  |  सम्बन्ध सम्बन्ध में  भी  वेतन

 गया  ;  आर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उपमंत्री  पु०  ao  :  हां
 ।

 ate  छंटनी में  प्रा  वाले  लगभग  सभी  कर्मचारियों को  उनकी  देय  बकाया

 राशियां  war  करदी  गयी  केवल  उन्हीं को  war  नहीं  की  गयी हैं  जिनके  बारे  में  पुरी

 जानकारी  नहीं  आती
 है  या  जानकारी  के  बारे  में  कुछ  गड़बड़  है

 ।

 मूल  रंगरेजी  में  ।
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 का  निर्माण

 1२१६४.  तंगामणि
 :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  ८  PEKo  के

 तारांकित

 wey  संख्या  १३६३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  कारों  के  उत्पादन  को  RUE  के  श्रौसत  उत्पादन  के  अनुसार  ही

 गया है  ;

 VERO  के  पहले  नो  महीनों  में  प्रत्येक वर्ग  कि
 wed

 १०  प्रौढ़  जीपों  का  कितना  कितना  निर्माण  किया गया  था  ;

 तीनों  कम्पनियों  में  से  प्रत्येक  कितना  कितना  भ्रंश  है  ;  AK

 बढ़ती  हुई  मांगों  को  ध्यान  में  रखते
 FQ  उत्पादन बढ़ाने  सम्बन्ध

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  १९५६  के  स्तर  के

 उत्पादन  किया  गया  है  |

 हिन्दुस्तान  fare  कौर  स्टेण्डें  ‘Qo’  कारें

 तीन  विभिन्न  निर्मितियों द्वारा  तैयार  की  जाती  हैं  ate  जीपों  के  लिये  एक  अलग  कम्पनी है  ।

 प्रथम  नौ  महीनों  में  किये  गये  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  भ्रांकड़े  निम्नलिखित हैं

 हिन्दुस्तान  एम्बेसडर  Rive

 YGoG fart

 स्टडी  ‘Qo’  २४६४

 जीपें  ३८६१९

 हां  ।

 सन्ध्या  राय  at  गृह-निर्माण  योजना

 ढी  प्रकिया  चा  2
 1२१६५.

 ay
 खम  दक

 दे  द  §  क्या  नि  AUS,  |  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  मध्यम  अय  at  गृह-निर्माण  योजना  की  कार्यान्वित  के  लिये  PEG O—RN  के  लिये

 मद्रास  सरकार  को  राशि  दे  दी  गयी  है  ;  कौर

 इस  योजना  के  प्रधान  कितनी  प्राप्ति  हुई

 श्र  संभरण  उपमंत्री  अनिल  go  :
 चालू

 वित्तीय

 वर्ष के  लिये  राज्य  सरकार  को  ३४  लाख  रुपये  झ्रावंटित  किये  गये  राज्य  सरकार  ये  सम्पूर्ण

 राशि  ३१-३-६१  से  पहले  जीवन  बीमा  निगम  से  प्राप्त  कर  लेना  चाहती  है  ।

 मद्रास  सरकार  ने  PEYS—VE  में
 योजना  के

 प्रारम्भ  काल
 से  ३०  १९६०

 तक  BRE  मकानों  के
 निर्माण

 के
 लिये  ६० '  €७  लाख  रुपयों  का  ऋण  मंजूर  किया है  ।  इनमें

 से  ३६
 मकान

 पूर्णतया  तैयार हों  गये  हैं  २०१  मकान

 तैयार  हो  रहे  हैं

 ।

 fara  में
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 दिल्‍ली  में  प्लाट

 1२१९६.  श्री
 रामजी  वर्मा

 :
 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-का्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  पुनर्वास  मंत्रालय  के  नियंत्रण  के  अधीन  निजामुद्दीन  की  पूर्वी  तथा  पश्चिमी  बस्तियों

 में  कितने  प्लाट  अभी  तक  खाली  पड़े  कौर  उन्हें  पुनः  बेचने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 उपमंत्री  पु०  याज  :  परिश्रमी  निजामुद्दीन  में  ४४  प्लाट  ae  पूर्वी

 निजामुद्दीन  में  ५
 प्लाट  ऐसे  हैं  जिन  पर  कभी  तक  मकान  नहीं  बने  हैं  ।  पुनर्वास  मंत्रालय  के  लिये  यह

 भ्र नि वाये  नहीं  हैं  कि  वह  उन  प्लाटों  का  अलाटमेंट  teat  कर  दे  कौर  उन्हें  फिर  से  बेच  दे  जहां
 रित  भ्र वधि  के  अन्दर  मकान  नहीं  बनाया  गया  है  ।  विस्थापित  व्यक्तियों  की  आधिक  स्थिति  को  ध्यान

 में  रखते हुए  मंत्रालय की  सामान्य  नीति  यही  है  कि  उन्हें  निर्धारित  अवधि  में  मकान  बनाने  के  लिये

 बाध्य न  किया  जाये

 प्रादेशिक  विकास  के  सम्बन्ध  में  mug

 1२१९७.  श्री  सिद्धनंजप्पा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोई  ऐसी  व्यवस्था की  गयी है  जिससे  ey

 (१)  प्रादेशिक  भेदभाव  की  समस्या  के  संबंध  में  निरन्तर  अध्ययन किया  जा  सके  ;

 (२)  क्षेत्रीय  विकास  के  लिये  उपयुक्त  देशनांक  तैयार  किये  जा  सकें  ;  atk

 यदि  तो  उसका  ब्योरा क्या  है  ?

 उपमंत्री
 sat

 wo  :  प्रादेशिक विकास  की

 पर  नियमित  रूप  से  विचार  करने  के  लिये  योजना  आयोग  में  एक  प्रादेशिक  विकास  संबंधी  कार्य  दल

 स्थापित
 किया  गया  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  भारतीय  सांख्यिकीय  कौर  राष्ट्रीय

 व्यावहारिक  mae  अनुसंधान  परिषद्‌  इस  में  भाग  ले  रहे  हैं  ।

 भूटान  शौर  ने  पाल  के  केन्द्रीय  लोक  निरमाण  के  कर्मचारी

 1२१६८.
 ही०  ना०  सकर्जो च्च्  :

 Lat  तंगा मणि

 क्या  aaa  abe  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  यद्यपि  सरकार  ने  नये  वेतन  क्रमों  के  निर्धारण  के  लिये  वेतन  आयोग
 की

 सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  तो  भी  भूटान  ate  नेपाल  में  काम  करने  वाले

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कर्म  चारियों  को  weal  तक  नये  वेतन  नहीं  दिये  गये  हैं  ate  न  ही  उन्हें

 बकाया  राशियां  war  की  गयी  हैं  ;

 यदि  तो  ये  राशियां  कब  करदा की  जायेंगी ?

 ara  ak  संभरण  मंत्रो  क०  य्०  हां  ।

 भारत  सरकार  ara  इस  seat  पर  विचार  किया  गया  था  कि  केन्द्रीय  अ्रसैनिक  सेवा

 का  REKOo  को
 नेपाल  कौर  भूटान  में  काम  करने  वाले

 केन्द्रीय

 द्
 लोक  निर्माण  विभाग  के  उन  भारतीय

 कर्मचारियों  पर  लागू  किया  जाये  या  जिन्हें  प्रतिकर

 fy  si  मे
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 भत्ता  तो  प्राप्त  हो  रहा  परन्तु  महंगाई  भत्ता  नहीं  मिल  रहा  उन द  aq
 वेतन  क्रमों  को  पूर्वनिर्धारित

 करने के  लियें  श्र  बकाया  राशियों  की  अदायगी  श  fed  ureere  ster  जारी  कर  दिए  गये

 हैं  ।

 कर्मचारियों  की  छंटनी

 1२१९६.  श्री  बांग शि  ठाकुर :  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंर्यक-कांयं  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  पुनर्वास  मंत्रालय  की  समाप्ति  के  कारण  या  उसकी  समाप्ति  की  अस्थायी  कायेवाह्टी  के  रूप  में

 पश्चिमी  बंगाल  कौर  त्रिपुरा  में  अभी  तक  कितने  कर्मचारी  निकाले  जा  चुके  हैं  प्रौढ़
 उनमें

 से

 कितनों  को  अभी  तक  रोजगार  दिया  जा  चका  है  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  पु०  का  :  पुनर्वास  मंत्रालय के  २८१  कर्मचारियों को  छंटनी

 में  निकाल  दिया  गया  था  are  उनमे ंसे  २७६  कर्मचारियों को  दिल्‍ली  कौर  कलकत्ते  के  विभिन्न

 मंत्रालयों/विभागों  में  पुनः  नियुक्त  किया जा  चुका  है
 ।

 केवल  y  व्यक्तियों  को  जिनमें
 एक  व्यक्ति

 अधिक वृद्ध  हो  गया  दूसरे  स्थानों  पर  नौकरी  न  दी  जा  सकी  ।  फिर  भी  उनके  भ्रावेदन  भ्रमण  विभागों

 में  नौकरी  के  लिये  भेजे  गये थे  ।  कुछ  ज्ञात  नहीं  है  कि  उनमें  से  कितनों  को  ax  कहां कहां  नौकरी

 मिल  गयी  है  ।

 पुनर्वास  मंत्रालय  का  कोई  भी  शाखा  सचिवालय  त्रिपुरा  में  नहीं है  ।

 छपाई  की  स्याही

 1२२००.  श्री  ताजिक  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  तीन  वर्षों  में  देश में  छपाई  की  स्थितियों  का  निर्माण  बहुत  बढ़

 गया  उनका  आयात  बहुत  घट  गया  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  ग्रसित  भारतीय  मुद्रण  स्याही  निर्माता  संस्था ने  सरकार  से  यह

 प्रियंका  की  है  कि  स्वदेशी  स्याही  निर्माताओं  के  हितों  की  रक्षा  के  लियें  मुद्रण  स्याही  के  रायात  पर

 शर पूर्णरूपेण  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  जाये

 क्या  सरकार  ने  देश  में  स्याही  के  निर्माण  के  लिये  आवश्यक  कच्ची  सामग्री  पर  आयात

 प्र शल्क को को  कम  करने  का  निर्णय  कर  लिया  है
 ?

 मंत्रो  सुभाष  हां

 असल  भारतीय  मुद्रण  स्याही  निर्माता  संस्था  ने  निवेदन  किया  है  कि  मुद्रण  स्याही  के

 आयात  पर  निलंबन  लगा  दिये  जायें  ।  घीरे  घीरे  उनके  में  कमी  की  जा  रही  है  ।

 नहीं  ।

 नेपा =

 1२२०१  श्री  वीरेन्द्र  बहादुर  साहजी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तृतीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  नेपा  के  विस्तार  के  संबंध  में  कोई  कार्यक्रम

 es  earn ene  य वि  य  य  ि  दम  |  ee  i ct

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  उसका  कया  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उस  फैक्टरी  में  हाल  ही  में  १००  टन  प्रति  दिन  की  निर्धारित

 उत्पादन  क्षमता  से  अधिक  का  उत्पादन  प्रारम्भ  हो  गया  है  ;  कौर

 उस
 स्थिति

 में
 उत्पादन

 के  बारे  में  कितने  विस्तार की  श्रीमती दी  जायेगी  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  से  (7)  नेपा  मिल्स  की  उत्पादन  क्षमता  को

 ३०,००० से
 ६०,०००

 टन  प्रतिवर्ष तक  बढ़ा  देने  की  योजना  तृतीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  लिये  मंजूर

 कर  ली  गयी  है  ।  इस  विस्तार  योजना  पर  लगभग
 ४

 करोड़  रुपयों  का  खर्चे  जायेगा  ।  ब्योरे वार
 कार्यक्रम  प्रभी  तैयार  नहीं  किया  गया  कारखाने में  तीन  दिन  उत्पादन  १००  टन  प्रति  दिन  की

 निर्धारित  क्षमता  से  बढ़  गया  था  ।  उनका  ब्योरा  निम्नलिखित है
 :---

 टन

 ३१  १९६०  Foo KK

 २३  ANT,  REKo  १०८३३

 १४  LEKo  १०१  ७४८

 तृतीय  पंच  वर्षीय  थो  जना  के  लिये  आवंटित  राशियों  का  उपयोग

 1२२०२.  श्री  वीरेन्द्र  बहादुर  सिहजी
 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  आयोग  एक  उच्च  afer  प्राप्त  समिति  नियत  करने  का

 विचार  रखता  है  जोकि  इस  बात  का  ध्यान  रखेगी  कि  सभी  राज्य  तटीय  पंचवर्षीय  योजना काल  में

 विभिन्न  परियोजनाओं  के  लिये  निर्धारित  राशियों  का  परा  परा  उपयोग  करें  ;  atk

 यदि  तो  समिति  के  सदस्यों  के  क्या  नाम  हैं  are  निर्देश  पद  क्या  क्या  होंगे
 ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  न०  मिश्र )  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता

 दिल्‍ली  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 1२२०४.  श्री  रामकृष्ण  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  शाहदरा  की  लघु  उद्योग  संस्था  से  इस  संबंध  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है

 कि  शाहदरा  के  फैक्टरी  क्षेत्र  में  एक  gat  उद्योग  दफ्तर  खोला  जाये

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 वियोग  मंत्री  सुभाष  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सरकारी  क्वार्टरों  का  वर्गीकरण

 1२२०५.  श्री  रामकृष्ण  प्त  :  कया  श्रावास  कौर
 संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  अरब  महंगाई  भत्ते  को  भी  वेतन
 में

 मिला  दिया

 गया  नयी  दिल्‍ली  के  श्रीवास  स्थानों  के  प्रावधान  के  लिये
 कर्मचारियों

 के
 वर्गीकरण

 के  लिये  वेतन  क्रमों

 ee
 के  हिसाब  से  वर्गों  का  पुनरीक्षण  करने  का  कोई  विचार  है

 ।

 मिल  प्रंग्रेजी  में



 ष०  १८८२  लिखित  उत्तर  ३२९१

 क्या  इससे  सरकारी  राजस्व  में  विधि  होने  की  कोई  श्रद्धा  है  ;
 भौर

 इस  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  कर  दिया  जायेगा
 ?

 प्रवास  पौर  संभरण  मंत्री  क०  eo  रेड्डी )  :  से  यह  पहले  ही  फैसला

 किया  जा  चुका  है  कि  जनरल  पूल  के  श्रीवास  स्थानों  के  वर्गीकरण  की  दृष्टि  से  वर्तमान
 पद्धति

 को  न

 बदला  जाये  ॥

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 े
 सांसारिक  कार्य सरकारी  बस्तियों में

 1२२०६.  शी  रामकृष्ण  गीत  :  क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  कौ

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हे  कि  सरकारी  क्वार्टरों  में  कर्मचारियों के  परिवारों  की  स्त्रियों  द्वारा

 किसी  भी  सामाजिक  कार्य  करने  जैसे  कि  fara  सिलाई की  बच्चों के  लिये  नत्य  श्रांदि की

 ware  चलाने  की  शभ्रनमति  नहीं  दी  जाती  ;  wie

 यदि  तो  क्या  स्वयं  सरकार  द्वारा  इस  प्रकार
 की

 सुविधायें  देने  का  कोई  विचार

 दै
 ?

 ध्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  शक्  चल  रेड्डी  o  रकार  द्वारा

 अपने  कर्मचारियों को  जो  क्वॉटर  दिये  जाते  वे  केवल  मात्र  रहने  के  लिये  दिये  जाते  अरन्य  कार्यों  के

 लिये  फिर भी  कछ  एक  स्थानों  पर  सरकारी  स्थान  दिदा  कलो ८  या  गह  कल्याण  केन्द्रों के  रूप  में

 इस्तेमाल  किये  जा  रहे  हैं  जहां  कढ़ाई  शादी  का  काम  सिखाया  जाता  है  |

 व्यापार

 1२२०७  श्री  कोरटकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच

 है  कि  पाकिस्तान  भारत  भारत  हारा  सीमेन्ट

 कौर

 लोहे  के सम्भरण  के  बदले  पूरे  मलय  की  रूई  देने  को  राजी  हो  गया  हे  ;

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  अक्तूबर  महीने  तक  भारत  सीमेन्ट

 पौर  लोहे  की  मात्रा  का  संभरण  करने  में  भ्र सफल  रहा  है  इस  कारण  पाकिस्तान  से

 रूई  के  खान  में  कमी  की  संभावना  है
 ?

 चन्द्र  )  )  wie  भारत  कौर  पाकिस्तान

 के  बीच  व्यापार  करार  की  संधि  १  के  स्व-संतुलित  आधार  पर  बहुत  सी

 वस्तुओं  के  विनिमय  की  व्यवस्था  है  जिनका  हिसाब  गैर-परिवर्तनीय  भारतीय  wi  में  रखा

 जाना है  ।  पाकिस्तान  द्वारा  देने  में  कच्ची  रूई  भी  एक  वस्तु  है  ।  भारत  से  दी  जाने  वाली

 aaa में  लोहा  कौर  इस्पात भी  शामिल  हैं  कुछ  कारणों  से  लौहे  कौर  इस्पात

 का  संभरण  कुछ  कम  किया  गया  है  कौर  उनका  तेजी  से  संभरण  करने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे

 इससे  पाकिस्तान  से  रूई  के  आयात  पर  कोई  नहीं  पड़ा  है  ।
 SS

 मल  wat  में
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 त्रिपुरा  में  पाकिस्तानियों  हारा  ढोरों  को  ले  जाया  जाना

 1२२०८  श्री  देब
 :  क्या  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ३१  १९६६०
 ह  समाया

 होने  वाले  वर्ष  में  त्रिपुरा  के  सीमा  क्षेत्र से

 कितने  ढोर  हांक  ले

 कितने  मामलों  में  ढोर  हॉक  कर  ले  जाने  वालों  पर  मुकदमा  चलाया  गया  :
 श्र

 पाकिस्तानियों  द्वारा  हांक  कर  ले  जाने  से  त्रिपुरा  के  ढोरों  को  संरक्षण  देने  के

 बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 {IAT  मंत्रो
 तथा  वैदेशिक-काटे  मंत्री  जवाहरलाल  :

 तीन

 सीमा  पर  गीत  बढ़ा  दी  गयी  है  कौर  गांव  रक्षण  दल  बनाये  गये  भारतीय

 कौर
 पाकिस्तानी  पदाधिकारियों  के  बीच  राज्य  स्तर  पर  ढोरों  को  हांक  ले  जाने  के

 ~
 बारे में

 एक  दूसरे  को  जानकारी  देने  उपचारात्मक  उपाय  करनें  के  लिये  समय  समय  पर  सम्मेलन

 भी  होते  हैं  ।

 विक्रम  देव  कोरापुट

 1२२०८.  श्री  संगण्णा
 :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंर्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दण्डकारण्य  विकास  प्राधिकार  द्वारा  रूट

 जिले  में  विक्रम  देव  कालिज  को  कुछ  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है

 यदि  at,  तो  कितनी  सहायता  दी  गयी  है  ;  ok

 यह  सहायता  किस  लिये  दी  गयी  है  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  पू०  झ्ञण०  :  दण्डकारण्य  विकास  प्राधिकार  द्वारा

 विक्रम  देव  जेपुर  को  भ्र भी  तक  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  गयी

 )  प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होते  ।
 ~

 भुसांडपुर  मं  विस्थापित  परिवार

 1२२१०.  श्री  चिन्तामणि  पाणित्रडी  :  क्या  aah  तथा  झत्पसंस्यक-कार्य  मंत्री  १८

 REKo  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  १०१२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  e

 क्या  उड़ीसा  में  भुसांडपुर  बस्ती  के  बाढ़  पीड़ित  विस्थापित  परिवारों  में  बांटने

 के  लिये  मंजूर  की  गयी  एक  लाख  रुपये  की  रकम  तक  २६७  परिवारों  में  बांट  दी  गयी

 है

 यदि  तो  श्रब  तक  कितनी  रकम  बांटी  गयी  है  ;

 भरी

 an  (77)  परिवारों  में  बाकी  बिन  बांदी  रकम  कब  बांदी

 जास

 मल  stat  में
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 पुनर्वास उपमंत्री  ato  से ते  पीड़ित  परिवारों  को  ६६,६४३

 तक  बांटे  जानें  की wud  की  रकम  बांटी  जा  चुकी  है  कौर  बाकी  रकम  के  ३१  REGO

 शाया है

 चाय  पर  उत्पादन  दीपक  में  विधि

 २२११.  भी  प्र०  च०  बरुआ  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योगमंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 a

 क्या यह  सच  है  कि  श्रीराम  सरकार  नें  भारत  सरकार से  चाय  पर  उत्पादन  शुल्क

 बढ़ाने  का  अनुरोध  किया  है  ताकि  श्रासाम  को  उच्चतम  न्यायलय  के  चाय  पर  वहन  शुल्क

 को  wet  करार  देने  के  निर्णय  के  परिणामस्वरूप  होने  वाली  राय  की  कमी  की  क्षतिपूर्ति

 हो  जाये ak

 तो  केन्द्रीय  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 मंत्री
 ।

 उत्पन्न  नद्दी  होता  |

 पश्चिम  जमनी  हारा  भारतीय  चाय  का  आयात

 योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा 1२२१२.  श्री  प्र०  च८०  क्या  वाणिज्य  तथा  va

 करेंगे कि  :

 onc.
 )  पश्चिम  जमेंनी  द्वारा  REXY  १६५८,  PELE  ye&Ko  में  अभी  तक  कितनी

 भारतीय  चाय का  आयात  किया  गया है

 उपरोक्त  अवधि  में  उस  देश  में  प्रचार  भोर  चाय  परिषद्‌  के  संघारण में  कुल

 कितना  व्यय  भौर

 हाल  में  हैनोवर  में  हुए  गृहिणियों के  मेले  में  भारत  का  स्टाल  लगाने  में  कितना

 oad  gmt  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा

 ay
 c

 मात्रा

 लाख  पौधों  में )

 १९५७  ५७ र

 Fe&ks  Ror

 FEE  चके  *  शपथ

 जहां तक  १९६०  का  सम्बन्ध  पश्चिम  जमाने  जनवरी  से  भ्रमित  तक  विभिन्न

 देशों से  0.5  लाख  पौंड  चाय  रायात  की  गई  थ  विभिन्न  उत्पादक  देशों  की  पृथक्‌  पृथक्

 भ्रम्नेजी में में



 ढेर  लिखित  उत्तर
 २१  {eKo

 and  ot  सेंक  उपलब्ध  नहीं  हैं बन वरी  से  १९६० तंक  भारत  से  परिचित

 मेनी  को  २५  लाख  को  मसियार  gar  था 1

 भारत का  teary  चाय  बोर्ड  दवा

 मन चाय प्रचार चाय  प्रचार  परिचय  जमाने  में

 नियम को  ध्रंशदान  अन्य  संवर्धन  काय

 पर  किया गया

 व्यय
 ा

 में  में )

 PEYK—VO  द्  ८  3४४

 १९५७-५८  Xo,  Wo  Ges

 १९५८-५९  ५०,४३९  2,258

 VEXK—Ko  8,  ५०,०४०  As

 १९६०-६१  के  लिये  भ्र द्य तस  आंकड़े  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं

 मेले  में
 भाग

 लेने
 की

 व्यवस्था  परिचय
 जमीन

 चाय  प्रचार  निगम  द्वारा  की

 प्रकृति  में  न  भारत  सरकार  ने  भाग  लिया  wire  न  चाय  बोड़े ने

 अमरीका को  भारतीय  चाय का  निर्यात

 S  शी  प्र०  चं०  बर्रा

 1२२१३  1  श्री  हेम  बरुआ

 बया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ae  LEX,  YEXS  PEE  पौर
 ones
 Tek  ०  में  wa  कुल  कितनी

 भारतीय  चाय  का  अमरीका  को  निर्यात  किया  धौर

 उपरोक्त  अवधि  उस  देश  में  वाय  परिषद्‌ के  संधारण  कौर  प्रचार

 कुल  कितनी  लागत  पायी  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा च  हैग  ह  चन्द्र  |

 मात्रा पौधों  में  )

 १९४७  २८२३५

 (६५८  RoR

 VENE  २८१५  ह

 २०२  रे १९६०  से

 मूल  भ्र ग्रेजी  में



 Ro  १८८२(  मौखिक  ३२९५

 वर्ष  अमरीका की  चाय  अमरीका में  धन्य

 )  परिषद को  भारत  सवद्धनात्मक

 कार्यों पर  चाय धरा दान

 बोर्डे  द्वारा

 व्यय

 रुपयों  में  )

 uv ,  ३०१ VEXR—KY  WES  १३४५

 VER ह PExo—¥S

 PEYG—YVE  ०६. २  ३,  ४१,६७१

 १९५६-६०  ३६,२५६ है  १६७,  853

 चालू  वित्तीय वर्ष  के  लिये  ठीक  व  तत्काल  उपलब्ध  नहीं

 दण्डकारण्य  विकास  प्राधिकार

 1२२१४.  श्री  संगण्णा  :  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 इस  समय
 दण्डकारण्य

 विकास  परियोजना
 में

 प्रथम  तथा  द्वितीय  श्रेणी
 के

 कितने

 पदाधिकारी  काम  कर  रहे  हैं  ;

 प्रथम  तथा  द्वितीय  श्रेणी  पृथक  सेवा-निवृत्ति के  बाद  कितने  पदाधिकारी

 पुन  रखें  aK

 यदि  उपरोक्त
 भाग

 का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  उसके  कया  कारण हैं  ?

 उपमंत्री  पु

 प्रथम  श्रेणी  SE

 द्वितीय  श्रेणी  ,  ce

 Re

 लव

 प्रथम  श्रेणी

 द्वितीय  श्रेणी  क

 लोक  हित  में  उचित  रूप
 से  FEMS  काम  कर  रहे  पदाधिकारी  नियुक्त  के

 लिये  उपलब्ध नहीं  थे

 मूल  wast  में



 Req  मौखिक  उत्तर  २१  REO

 सरकारी  प्रेस  कर्मचारियों  के  लिये  क्वार्टर

 २२१४.  थ्री  अरविद  घोषाल क्या  और  संभरण  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  हे  कि  केन्द्रीय  सरकारी  प्रेस  कमेंचारियों को  afer

 बंगाल  में  क्वाटर  दिये  जायेंगे  ;  श्रौर

 यदि  तो  वे  कब  पूरे  किये  जायेंगे  शौर  उन  पर  कितनी  लागत  जायेगी
 ?

 शौर  संभरण  उसमें ti  निल कु  ०  गवर्नमेंट  ars  इंडिया

 कलकत्ता  को  सन्तरा गावी  ले  जाने  की  योजना  में  प्रेस  की  इमारत  के  पास  कुछ  प्रतिशत  प्रेस

 कर्मचारियों  के  लिये  एक  ग्रा वास  बस्ती  बनाने  की  व्यवस्था  है  |

 इस  योजना
 के

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रीत  तक  पूरा  होने
 की

 अदा  है
 ।  अभी  तक

 श्रीवास  बस्ती  की  लागत  के  यूक  प्राक्कलन  तैयार  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 बोरे  की  खरीद

 1२२१६.  श्री  रास  गरीब  :  क्या  आवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 की

 यह  नीति है  कि
 गैर-सरकारी  उद्योगों  से  शोरा  खरीदा  जाये  ;

 वर्ष  REGO  में  अब  तक  कितना  दौरा  खरीदा  amar  ae  किन  उद्योगों  से

 खरीदा  गया  ;  कौर

 शोरा  किस  लिये  खरीदा  जाता  है  ?

 प्रवास  और  संभरण  मंत्री  कृ०  ६. ह ५  :  शोरे  की  सरकारी

 कता  की  मात्रा  संभरण  तथा  निबटारा  महा  निदेशालय  द्वारा  व्यापारियों  से  मूल्य-सूची  आमंत्रित

 करने  के  बाद  खरीदी  जाती  है  ।

 qr

 |
 0 ह

 )  यह  मुख्य  विस्फोटक  पदार्थ  बनाने  कौर  अदा  art aw = के  उ भजा  जी  योगों  में  काम  आता

 काफी  का  निर्यात

 1२२१७.  श्री  दलजीत  सिंह  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 पिछले  छः  महीनों में  काफी  के  निर्वात में  कहां  तक  प्रगति  हुई  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र )  :
 १६६०  को  समाप्त  होने  वाले

 छः  महीनों  में  निर्वात  के  लिये  ८४४७  टन  की  मात्रा  बेची  गयी  ।

 सिलाई  की  मशीनों  का  निर्वात

 1२२१८.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछने  महीनों  में  सिलाई  की  मशीनों  के  निर्वात  में
 कहां  तक  प्रगति

 हुई  है  ?



 ३०  १८८२  मौखिक  उत्तर  RVes

 an  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  EKO  की  अवघि  में

 ८,  ९४,२७१  पये  मूल्य की  १०,८२७  सिलाई की
 मशीनों

 का  निर्यात  किया

 गया  जबकि  वर्ष  DEVE  में  इसी  अवधि  में  ५,३५,०६७  रुपये  मूल्य  की  SAE  सिलाई  की  मशीनों

 का  निर्यात  किया  गया  था  ।

 मनीपुर  का  प्रौद्योगिक-प्राथिक  सर्वेक्षण

 1२२१९.  सिह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  राष्ट्रीय  व्यवहार  आधिक  vara  परिषद  ने  मणिपुर  के  प्रौद्योगिक  श्रमिक

 सर्वेक्षण  के  बारे  में  कोई  प्रतिवेदन  दिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  उपजातियां  क्या  हैं  ?

 मंत्री  (ett  मनु भाई
 :  ग्रोवर  राष्ट्रीय  व्यवहार  आधिक

 गवेषणा

 परिषद  ने  मणिपुर  के  प्रौद्योगिक-श्र।थिक  सर्वेक्षण  को  हाल  ही  में  अन्तिम  रूप  दिया  है  जिसका

 प्रतिवेदन  सरकार  को  शीघ्र  ही  प्राप्त  होने  की  आशा  है  ।

 सफीपुर  में  सीमेंट  कौर  इस्पात
 की

 कमी

 २२२१.  श्री  लें०  walt  सिह
 :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मनीपुर  में  सरकारी  ate  कार  दोनो  क्षेत्रों  में  इमारतों  कौर

 gat के  निर्माण  पर
 सीमेंट  और

 इस्पात  के
 न  मिलने  अथवा  कमी  के  कारण  बहुत  बड़ा  अघात

 gar  है  ;  भर

 यदि  तो  कमी  को  दूर  करने  के  लिपे  कया  कार्यवाही  की  जावेगी  ?

 मंत्री  मन भाई
 :  ate  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 परिदिष्ट  3,  झनुपन्ध  संख्या  ey]

 wage में  नमक  का  मूल्य

 1२२२२.  श्री
 ले०  wat  ५१  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 बकरी  कि

 क्या  यह  सच
 है  कि  मनीपुर  में  नमक  का  मूल्य  €  रुपये  प्रतिमन  से  बढ़ कर  २०  पय

 प्रति  मन  हो  गया  है  ग्रोवर  हाल  ही  में  चोर  बाजारी  बहुत  बढ़  गयी  है  ;  कौर

 यदि  तो  चोर-बाजारी  को  रोकने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गयी है  ?

 Tom  मंत्री  सुभाष
 :  प्र  १९६०  के  दुसरे  सप्ताह  में

 मणिपुर  प्रशसन  ने  बताया  कि  स्थानीय  रूप  से  नमक  के  चालू  मूल्य  भ्रमित  यह  मणिपुर  के

 नमक  व्यापारियों  द्वारा  मनीपुर  को  आवंटित  कोटे  के  न  उठाये  जाने  के  करण  हुआ  ।  मणिपुर  प्रशासन

 के  परामर्श  से  नमक  frat  द्वारा  सीदीपुर  को  ५७००  मन  नमक  भेजने  के  लिये  कार्यवाही  की

 गयी  मनीपुर  प्रशासन  के  परामर्श  से  मनीपुर  को  शौर  संभरण  करने  के  लिये  भी  व्यवस्था

 की  गयी है  ।



 3२९८  सभा  पर  रखे  गये  पत्र  २१  १९६६०

 महाराष्ट्र  att  गुजरात  में  शाक्ति  चालित  करघे

 1२२२३.  श्री  यादव  नारायण  जाघव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  महाराष्ट्र  घौर  गुजरात  के  विभिन्न  केन्द्रों  में  अज  तक  अधिकृत  या  श्रेणीकृत  रूप  से

 करती  द्वारा  चालित  करघों  की  क्या  संख्या है  कौर  सूती  धागे
 कौर  गैर-सूती  धागे  केन्द्रों  में  पू  थक्‌

 पृ  कितने करघे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  प्राप्त  होने  पर

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जावेगी  ।

 नेताजी  सुभाष  यन्त्र  बोस

 1२२२४.  श्री  हरविन्द घोषाल  :  क्या  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  का  नाम  ब्रिटेन  के  युद्ध  भ्रपराधियों  की  सूची  में  है  ;

 शौर

 यदि  तो  वहां  से  नाम  निकलवाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 प्रवान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्थ मंत्री  जवाहरलाल
 :  कौर  इस

 मामले  में  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  ब्रिटेन  में  हमारे  उच्चायुक्त  के  जरिये  यथा

 संभव  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 गाय  तथा  agit  की  खाल  का  निर्वात

 4“  1.0

 ९
 SJ  ड़ित  ब्रज नारा प्रण

 “

 श्री  प्रकाश  वीर

 वाणिज्य  तथा  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  LENG,  zeus  कौर  Reue A में

 ३१  अक्तूबर, 6६  REKo  तक  गायों व  बकड़ों  की  कितनी  खालें  किस
 किस  देश  को  निर्यात  की

 गईं ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  एक  विवरण  साथ  में  न
 थो  है  ।

 परिशिष्ट  waar  संख्या

 tt नक  ee  ee

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 व्यापार  fag  ं  जोय ना लय  का  विधिक  प्रतिवेदन

 वाणिज्य  मंत्री  (att  :
 मैं  व्यापार तथा  पण्य  चिह्न  १९५८  की  घारा

 RYH Weatg 22 के  प्रतिशत  ३१  १९६०  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  लिये  व्यापार  पंजीयनालय

 के
 वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।  में  रखो  गई  ।  देखिये

 साया  एल०  ठी०--र४५४०/६०]

 संघ  लोक  सेवा  प्रयोग  का  प्रतिवेदन

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  में  श्री  दातार  की  कौर से
 संविधान  के  अनुच्छेद  २३९३  (१)

 ————

 मिल ४५  भ्रंग्रेजी  में



 ३०  १८८२  )  राज्य-सभा  से  संदेश  ३२९६९

 के  झ्रन्तर्गंत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 १  PEXE  से  ३१  PERO क  ७  '  तक  की  के  लिये  संघ  लोक

 सेवा  झ्रायोग  का  दसवां  प्रतिवेदन  |

 REYE—Go  में  आयोग  की  सलाह को
 मानने  के  कारण  बतलाने  वाला

 ज्ञापन ।

 [yeratza  में  रवी  गई  ।  देखिये  संख्या  एन०  टी०--र५५१/६०]

 खेतिहर  मजदूरों  के  बारे  में  दूसरी  जांच  का  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 योजना  मे  व  शोघ  तथा  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  क  कार्यवाही

 पथी  भ्राबिद  vat  :  में  निम्नलिखित  पत्रों
 की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं

 भारत  में  खेतिहर  मजदूरों  के  बारे  में  दूसरी  जांच  का  प्रतिवेदन  १--

 भ्रमित  |

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  QEKR  की  धारा  ७  की  उप-धारा  (2)

 के  श्रन्तगंत  कर्मचारी  भविष्य  निधि  १९५२  में  कुछ  और  संशोधन

 करने  वाली  दिनांक  १०  REKo  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०

 कार  १४६४७  ॥

 नई  दिल्‍ली  में  २४  कौर  २५  RE Ko  को  हुये  भारतीय  श्रम  सम्मेलन

 के  agree  अ्रधिवेशन  की  कार्यवाही  का  सारांश  |

 में  रखी  गई
 ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०--र५४५२/६०,  RUYR/Ko  कौर  BRXV/ Ro]

 बाट  तथा  माप  के  प्रमाप  (qerarHett  को  निगम

 fatfasa  तथा  उधोग  उपमंत्री  सौदा  :
 मैं  बाट  तथा  माप  के  प्रमाण

 १९५६  की  धारा  १७  की  उप-घारा (३)  के
 अन्तर्गत  दिनांक  ३  १६६०  की  श्रघिसूचना

 एस०  तरो ०  २८७४  में  प्रकाशित  बाट  तथा  माप  के  प्रमाप  (  Y-ATHAT Bt TTTAT ) को  बदलना  )

 १६६०  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०--रश४५५/६०]

 cae  ला  ea  eae  ot  ce

 राज्य-सभा  से  दस दे दा

 :  मुझे सभा  को  यह  बताना  है  कि  मुझे  राज्य-सभा  के  सचिव  से  यह  सन्देश  मिला  है  कि

 लोक-सभा द्वारा  €  RRR  तथा  १४  REKo  को  पारित  वायदे  के  सौदे

 संशोधन  १६६०  तथा  श्रीमान  प्राप्त  भ्रंश  का

 १९६०  को  राज्य  सभा  ने  अपनी  Reo  तथा  १४  १९६०

 की
 बैठकों  में  बिना  किसी  संशोधन

 के  स्वीकार  कर  लिया  है

 ।

 faa  ant  में

 1705  (Ai)
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 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 पिचहत्तरवां  प्रतिवेदन

 सरदार  हुक्म  सिंह  (afer)  :
 मैं  गैर-सरकारी  सदस्यों के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  स्रंबंधी

 समिति  का  पचहत्तरवां प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता हुं  ।

 लोक  समिति

 इकत्तीसवाँ  प्रतिवेदन

 श्री  ata  बिहार-रक्षित  org  faa
 :  में  विनियोग  लेखे  (  डाक  तथा  ,

 VEYS—VE WIL AQT प्रौढ़  लेखा  परीक्षा  R&qo  के  बारे  में  लोक  लेखा  समिति  (  PE o-"2)  का

 इकत्तीसवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता हूं  ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ae  ध्यान  दिलाना

 उत्तर-पूर्वी  सीमांत  एजेंसी  में  दास  प्रथा  का  प्रचलन

 1  वाजपेयी  (  बलरामपुर  )
 :  १९५७  के  अन्तर्गत मैं  प्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व के  निम्न

 विषय
 की

 are  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हुं  कौर  यह  प्रार्थना करता  हूं  कि  वह  उसके  संबंध

 में  एक  वक्तव्य दें

 थ् ज्त्तर  पूर्वी  सीमांत  एजेंसी  में  दास  प्रथा  का  प्रचलन  पपी

 उससे जी
 लक्ष्मी  मेनन )

 :  मैं  एक  वक्तव्य  सभा  पटल  पर  रखती हूं
 ।

 वक्तव्य

 उत्तर-पूर्वी  सीमांत  एजेंसी  में  दास  प्रथा  प्राचीन  काल  से  चली  जाती  हुई  उस  समय  की  घ  जौहर

 जब
 कि

 गांवों  तथा  ख़ादिम  जातियों  के  बीच  झ्रापसी झगड़े  होना  एक  सामान्य बात  थी  ।  लोग  कई

 कारणों  से  दास  बनाये  जाते  थे  |  उन्हें  युद्ध  में  बन्दी  बनाया  जाता  उन्हें  खरीदा  जाता या  उन्हें

 ऋण  चुकाने  के  लिये  रखा  जाता  था  ।  कुछ  लोग  दास  पैदा  ही  होते  थे
 ।

 कभी  लोग  समाज के  विरूद्ध

 कोई  गम्भीर  करने  तथा  उसके  एवज में  जुर्माना
 न

 कर  सकने  के  कारण  भी  दास  बना

 लिये  जाते  थें  |

 परन्तु
 दासों  के  साथ  श्राम  तौर  से  कुटुम्ब  के  सदस्यों  का  सा  व्यवहार  किया  जाता  है

 परौ

 कांडा  दास  स्वयं  अपने  मालिकों  का  आश्रय  तथा  संरक्षण  छोड़  कर  स्वतंत्र  जीवन  बिताने  को  राजी

 नहीं
 |

 कुछ  घरों  में  वे  कुछ  वर्षों  बाद  परिवार  के  सदस्य  ही  बन  जाते  हैं
 |  परिवार  का  स्वामी  उनके

 वस्त्र
 a  ay  की  व्यवस्था  करता  है  ।  वह  उनका  विवाह  करता  है

 ।
 कुछ

 क्षेत्रों
 में  दास

 को  का  एक  say  रखने  का  भी  अधिकार  होता  है  ।

 १९२६  में  हुये  दासता  अभिसमय  में  भारत  सरकार  भी  एक  संविदाकारी  पक्ष
 उसके

 उपबन्ध
 नेफा

 में
 2830 8 ay ae

 से  लागू  हुये
 ।

 यह  निश्चय  किया  गया  था
 कि

 दासता  के  सभी  स्वरूपों  का  उन्मूलन

 मिल  अंग्रेजी
 में
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 ध्यान  दिलाना

 करने  के  लिये  दी  arta et  निश्चित कदम  उठाये  जायें  ।  हमारे  संविधान  में  दास  रखने  की  अनुमति

 नही ंहै  |  सरकार  इस  को  दूर  करने  का  यथासंभव  प्रयत्न  कर  रही  है  ।  जहां  प्रा वश्य कता  समझी

 वहां  दासों  को  उनके  स्वामियों  से  उड़ाने के  लिये  नकद  प्रतिकर  भी  दिया गया  है  ।  इस  प्रयोजन

 के  लिये  चालू वर्ष  में  २५,०००  रुपये  की  राशि  रखी  गयी  है  |  पोलिटिकल  अाफिसरों को  यह  अधिकार

 दिया  गया  है  कि  वे  एक  दास  को  मुक्त  करने  के  लिये  ५००  रू०  तक  की  रकम  दे  सकते  हैं  ।

 REYo  से  CRXE  के  दौरान  सरकार  के  प्रयत्नों  से  १६०  दासों को  मिलती  किया जा  चका  ||

 मना  में  प्रभी  कई  सौ  दास  बाकी  रह  गये  हैं  ।

 rEg  में  नेफा  प्रशासन  के  ज्येष्ठ  ग्र धि कारियों  की  बठक  में  यह  निश्चय किया  गया

 कि  जो  थोड़े  से  दास  नेफा  में  बाकी  रह  गये  हैं  उनकी  स्वतंत्रता  के  लिये  प्रभावशाली  कदम  उठायें  जायें  |

 डस  संबंध  में  जो  सुझाव  दिये  गये  थे  उनमें  से  कुछ  इस  प्रकार  हैं

 यदि  कोई  दास  सरकारी  कर्मचारी  हो  जाये तो  उसे  अपनी  मुक्ति  के  लिये  नियमित

 बचत  करने  का  प्रोत्साहन  दिया  जाये

 यदि  कोई  दास  भाग  जाय  तो  सरकार उस  से  उस  के  मालिक  के  पास  पहुंचाने

 किसी  प्रकार की  सहायता  करे

 यदि  कोई  दास  किसी  रूढ़िगत  मामले  में  फंस  जाये  तो  स्थानीय  अधिकारियों  को

 इस  बात  का  sad  चाहिये  fe  ऐसा  कोई  निर्णय  न  किया  जाये  जिस  से

 दास  के  ऊपर  मालिक  का  अधिकार  wie  भी  दर  हो  जायें  ?

 यदि  किसी  दास  का  स्वामी  किसी  रूढ़िगत  मामले में  फंस  जाये  और  va

 ay  जानी  दना  पड़े  तो  ऐसा  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  उस  के  एवज  में  वह  दास  को

 मुक्त  करा  ह

 (&)  यदि  दासों  का  कोई  स्वामी  सरकारी  सहायता  प्राप्त  करने  का पात्र हो  जाये तो

 यह  सहायता  इसी  शतं  पर  दी  जाये  वह  एक  या  अधिक  दासों  को  उस  के  एवज  में

 मुक्त  करेगा

 चरण सीमान्त  क्षेत्रों  में
 धारणा  दीयों  da  तब  ऋप  च  दी  जाये  जब  तक  fe  वे

 अपन
 साथ  गये  दासों  को मुक्त न  कर

 दासों
 के  भी  स्वामी को  प्रकार  की  वैतनिक  सरकारी  नौकरी

 न  दी  जायें  :  कौर

 १५  अगस्त  Vewy  के  पश्चात  पदा  हए  किसी  भी  व्यक्ति को  किसी  भी

 अवस्था  में  दास  नहीं  बनाया  जा  सकता  है  उस  तिथि  के  पश्चात  से  दासों  के

 । को  भी  वेध  नहीं  माना  जायेगा

 यथा  संभव  इस
 बात  का  प्रयत्न  किया जा  रहा  है  नेफा  से  दासता  जल्दी से

 जल्दी  समाप्त  कर  दी  जाये  इस  संबंध में  स्थिति को  गंभीर  नहीं  कहा  जा  सकता है
 न  ही  सरकार  को  इस  कायें  में  असफलता  ही  प्राप्त  हुई  जैसा  कि  स्थगन  प्रस्ताव  में

 कहा  गया  है  को  मुक्त  करने  का  कायें  afar  रूप  से  धीमे घीमे  ही  होगा  क्योंकि  यदि

 उस  के  स्वामी किसी  दास  को  स्वतंत्र  किया  जाये  ate  उस  के  किसी  म

 के  भी  )  पर्यापत  को  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  तो  इस  से  एक  शर  समस्या  खड़ी  दो

 जायेगी  |
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 लक्ष्मी

 शिलांग  में  प्रभी  हाल
 में  किये  नीतियों  सा राठ झा  ऊपर  दिया  गया  )

 से  यह  स्पष्ट  होगा  1१  TARA. asia  .
 सीमा  के  उस  पार  हुई  टु घटनाओं  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  इन  कार्य  में  दिखाता  करने  at  झ्रावस्यकता  को  परी  तरह  महसूस  गया

 है  ।

 ee es

 कपड़े  के  मूल्यों  के  बारे  वक्तव्य

 सभा तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर  शास्त्री )  :  को  जात  कि

 ot भारतीय  कपड़ा  मिल  संघ  ak  सरकार  के  बीच  ae  में  ु  बात  चीत  के  फलस्वरूप

 संघ  द्वारा  tear  युवक  मूल्यों  के  विनियोजन  की  एक  योजना  स्वीकार  की  गयी  ate

 सरकार  को  स्वीकृति  से  घोषित  की  गयी  ।  इस  योजना  के  अधीन  विभिन्न  प्रकार  के  कपड़े

 के  लिये  मिलों  से  चलते  समय  की  श्रधघिकतम  कीमतें  उल्लिखित  कर  दी  गयीं  |

 इन्हें  wird  geve F Safad में  प्रचलित  बाजार  दर  से  अधिक  मंजर  पैदा  प्रतिदिन  afy  के  रूप

 में  उल्लिखित  किया  गया  दै  |  चिह्नित  प्रतिशत  इस  प्रकार

 मोटा  कपडा  4,  प्रतिशत

 मध्यम  प्रकार  का  घटिया  कपड़ा  नट  म  प्रतिशत

 मध्यम  प्रकार  का  बढ़िया  कपड़ा  es  प्रतिशत

 बारीक  कपड़ा  प्रतिशत न

 ि
 बहुत  बारीक  कपड़ा  ७  प्रतिशत

 इस  योजना  के  aaa  मिलों  में  बने  हए
 सार  कपड़े पर  मिलों  से  चलते  समय  की  कौर

 बिक्री  की  कीमतों  को  छाप  दिया  जायेगा  ।  बिक्री  की  कीमतें  सिलों से  चलते  समय  की  कीमतों

 में  व्यापारियों  के  लिये  १४  प्रतिगत  का  मुनाफा छोड  कर  निकाली  गयी  सा  प्रकार

 विभिन्न  नम्बरों
 के  सुत  की

 कीमतें  भी  उल्लिखित
 कर

 दी  गयी
 हैं

 ।

 तीन  महीने  द्  जो  में  ने
 वक्तव्य  दिया  उस  समय  से  स्थिति  में

 इन  ग्रथों  में  सुधार  हुमा
 है  कि  प्रकार  के  कपड़े  की  कीमतो ंमें

 कोई  वद्ध  नहीं

 ।  बारीक  तथा gee  बहुत  बारीक  कपड़  की  दरों
 में  कुछ  कमी  ही  दिखायी  दी  ठ

 कछ  ग्रंथों  तक  यह  कमी  मध्यम  प्रकार  के  बढ़िया  कपड़े  में  भी  हुई  है  |  स  प्रकार  के

 कपड़े  बाजार  में  भारतीय
 मती

 कपड़ा  मिल
 संघ

 द्वारा  विहित  श्रमिक स  कीमतों  से

 कम  में
 बिक

 रहा  2  ।  इस
 में  संदेह  नहीं  है  कि  गांवों  में  मोटे  तथा

 मध्यम  प्रकार  के  घटिया  कपड़े  में उस  सीमा  तक  कमी  नहीं  दिखायी  दी  है  जो  कि

 wa  प्रकार
 के

 कपड़े
 में  दिखायी  दी  है  |

 न  गया  + व्यापारियों  के  लिये  १४  प्रतिशत  का  मनाया  छोड़  YI  उस  स  धोक

 तथा  फटकर  व्यापारियों  ने  भ्रसंतोध  जाहिर  किया  है  ।  मझे  उन  के  कई  अभ्यावेदन

 बिष्ट  मंडल  शप्त  a  कि  थोक  व्यापारियों al  चक  ।  सका  यह  परिणाम  हमा

 ya  aa  में
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 ने  मिलों  से  कपड़ा  नहीं  उठाया  तथा  फटकर  व्यापारियों  ने  भी  उपेक्षा  जाहिर  की
 >  = a rs  |  5 ॥  फल  यह  2aT
 a न  कि  fy-

 | कि लि नों  4  लगभग  ४  लाख  ms  जमा  हो  गयीं  हैं  ।

 ह्म  इस  सम्पा  पर  विचार  कर  रहे  हैं
 तथा  भारतीय  सूती  कपड़ा  मिल  संघ  से  इस

 संबंध  में  वात  चीत  कर  रहे
 ar
 ट  ।  बातचीत  सफल  रही  है  श्र  निम्नलिखित  कार्यवाही

 करने  का  फैसला  किया  गया  है  ।

 संघ  ने  कीमतों  में  ग्र ग्रे तर  कमी  करने  का  निश्चय  किया  है  ।  अगस्त  PEXKE  में

 प्रचलित  बाजार  दरों  की  तुलना  में  संबोधित  वृद्धि  प्रतिशत  wt  इस  प्रकार

 मध्यम  प्रकार  का  घटिया |  माटा  २०  Qs  मध्यम  प्रकार  का

 बड़िया  १३  बारीक  ८
 बहुत  बारीक  ६  प्रतिदिन  ।  इस  से  सितम्बर

 में  निश्चित  कीमतों  की  तुलना  में  अप्रैल  कमी  की  गयी  है  |  मेरा  यह  प्रदान  रहा

 है  कि  मोटे  तथा  माध्यम  प्रकार  के  घटिया  कपड़े  के  मूल्य  में  जिसका  प्रयोग  जन

 साधारण  द्वारा  किया  जाता  है  wear  कमी की  जाये  ।  छत  हमने  संघ  से  कहा  था

 कि  इस  ad  के  कड़ों  में  तीन  विन्दु  slate  कमी  की  जाये  ।  संघ  इस  बात  से

 सहमत  zt  गया  है  ।  इन  वर्गों  का  चुनाव  प्रत्येक  के  लिये  आयुक्त

 तथा  संच
 के  संयुक्त  स्प  से  किया  ।  इन  वर्गों

 के
 भ्रत्तर्गत  वाली

 कपड़े  की  मात्रा  कूल  मात्रा  का  २५  प्रतिशत  होगी  ।  मुझे  विश्वास  है  इस  से  अधिकांश

 उपभोक्ताओं  को  काफी  रियायत  मिलेगी  ।

 मिलों  का  कपड़ा  इस  वक्तव्य  के  बाद  से  संशोधित  कीमतों  पर  निकाला  जायेगा  ।  जिस

 कपड़े  पर  अभी  कीमतें  नहीं  छापी  गयी  उस  पर  संशोधित  कीमत  के  आधार  पर

 कीमतें  बापी  जायेंगी  ।  कीमतों  की  adie  काल  के  लिये  केवल  भ्रमित  उत्पादन
 > और  अधिक  संभरण  के  भ्राता  पर  ही  हल  हो  सकती  ध  |  संभरण  की  बृद्धि  करने  के

 ag  आवश्यक  है
 fe  वर्तमान  उत्पादन  क्षमता  का  अधिकतम  उपयोग  किया

 जाय  ।  संघ  इस  बात  पर  राजी  हो  गया  है  किवह  सभी  कपड़ा  मिलों  से  तीन  पारी  काम

 करने  को  कहेगा  जिस  से  उत्पादन  में
 कम  से  कम  १० प्रतिशत  वृद्धि हो  ।  कुछ

 मिलों  में  तीसरी  पारी  में  काम  होने  लगा  है  wa  मिलों  में  तीसरी  पारी  में  काम

 होने  लगेगा  waar  है  कि  चार  से  छः  सप्ताहों  के  भीतर  इस  संबंध  में  प्रावइ्यंक

 कार्यवाही  कर  ली  सरकार  को  विश्वास  है  कि  इस  संबंध में  भ्रावव्यक  कपास

 की  भी  उपलब्ध  हो  सकेगी  ।  कपड़ा  maa  मिलों  में  कपड़े  की  मात्रा  पर

 + निरंतर  नजर  रखेंगे  ।  जिस  कि  मांग  के  शभ्रतुसार कपड़े  का  संभरण  होता  र

 और  इस  संबंध  में  किसी  प्रकार  का  व्यवधान  न  होनें  पावे  |

 कपड़ा  मिलों  से  उपभोक्ताओं  तक  कपड़े  के  निरंतर  संभरण  के  लिये  व्यापारियों

 का  सहयोग  आवश्यक है  ।  सरकार  ने  उन  के  अभ्यावेदनों  पर  विचार  किया  है

 और  वह  इस  बात  पर  सहमत  हो  गयी  है  कि  मिल
 A

 चलते  समय  कपड़े  के  मूल्यों
 पर

 मुनाफे  की  खुद
 को  १५  प्रतिशत  से  बड़ा  १८  प्रतिशत  कर  दिया जाये

 EXE  के  ग्रस्त  रोक  १६६० के  प्रारम्भ  में  कपड़े  की  कीमतों  में  वृद्धि  के

 मुख्य  कारण  यह  थे  कि
 कच्ची  रूई  की

 कीमत  में  वृद्धि हो
 गयी

 थी
 कौर  मजूरी

 बोर्ड  की  सिफारिशों  की  क्रियान्विति  के  फलस्वरुप  कपड़ा  मिलों  में  मजूरी  बढ़  गयी

 थी  ।  PEXE—fKo  में  भारत  किक पास रुई  के  मूल्यों  F  बढ़ने  का  कारण  यह  था  कि

 की  फसल  खराब  हो  गयी  थी



 ३३०४  कपड़े  के  मूल्यों  के  बारे  में  वक्तव्य

 लान  बहादुर

 पिछले  दो  मौसमों  से  इस  वर्ष  कपास  की  फसल  eat  है  ।  अनुमान  हैं  कि  क्य दक न् ड

 फसल  में  हमें  ४८  से  Yo  लाख  गांठें  प्राप्त  होंगी जब  कि  ay.  में  केवल  ३७

 लाख  रुई  की  प्राप्त  हुई

 रुई  बाजार  में  कराने  लगी  है  कौर  जनवरी  तक  देशी  फसल  का  श्रधिकांध  भाव  बाजार

 लगेगा  ।  सरकार  विदेशी  रुई  के  ग्रा यात  में  भी  विधि  करने  का  विचार  कर  रही  हैं

 जिस  से  कि  अपार  काल  के  उपयुक्त  भंडार  एकत्र  जा  सकें  ।  इस  स्थिति  में

 यह  ua  है  कि  उत्पादन  में  निःसंदेह  ड भ् प्प्बृ ः भड़  होगी  |  बाजार  तथा  उसकी  दरों

 पर  निश्चित  प्रभाव  पड़ेगा  ॥

 सरकार
 ने  दूसरा  महत्वपूर्ण  कराये यह  है  सूती  कपड़ों

 की  फुटकर  oa  मिल

 से  चलने  वाली  उचित  कीमतों  को  निश्चित  करने  का  we  cae  आयोग  को

 |  मध्य  निदेश  मद  यह  हैं  कि  विभिन्न  प्रकार  के  aa  श्र  कपड़े  की  उत्पादन

 लागत  निश्चित  की  जाय  तथा  सिल  से  चलने  की  उचित  कीमत  निश्चित  की

 जाये  ।  इस  के  अ्रलिरिकतत  आयोग  से  यह  भी  कहा  गया  a ट  fa  वह  कीमतों  में  समय

 समय  पर  ऐसे  परिवर्तनों  का  भी  सुझाव
 ros  जिस  से  कि  उत्पादन  के  अ्रधीन  खान  वाले

 तवों  यथा  रुई  atc  अन्य  बातों  की  कीमतों  के  उत्तार  पर  भी  ध्यान  दिया  जा

 i सके  ।  निदेश  पद  पर्याप्त  ब्यापक  हैं  कौर  झ्रायोग  के  प्रतिवेदन  से  सरकार  को  कपड़े  की

 कीमतों  संबंधित  विषयों  के  ada  में  दीर्घकालीन  नीति  निश्चित  करने  में

 सहायता  मिलेगी  ।

 a
 @ सूत  की  कीमतों  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  लेकिन  में  अदा  करता  हूं  कि

 q  कीमतें  भीइस  निश्चित  की  जायेंगी  कि ंये  कपड़  के  संबोधित  मूल्यों  के

 समकक्ष  होंगी  ।

 श्री  रंगा  इस  बात  को  ध्यान  रखते हुए  कि  कतई  का

 उत्पादन  बढ़ाना  चाहती
 a
 Q  ,  क्या प्र शुल्क  अयाग  से  सूत  की  कीमतें  कम  करने  के

 संबंध में  भी  विचार  करने  को  कहा
 ?

 tat  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  मेरे  बिचार
 से  निदेश  पद  में  यह  बात भी ~

 तथापि  में  इस  संबंध a  ग्रावश्यक  अग्रेतर  कार्यवाही  करन  पर  faa  करूंगा  |

 मध्यम  तथा  मोटे  प्रकार ची  गजराज  सिह

 तो  इस  संबंध  में के  कपड़े  के  मूल्यों  में  की  गई  कटौती  से  संतुष्ठ  यदि  नहीं

 areal  की  जा  रही  है

 री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  में  बता  चुका  हूं  कि  रुई  बाजार  में  पानी  प्रारम्भ

 हो  गयी  ।  फरवरी  के  अन्त  या  मार्चे  के  सध्य  तक  सारी  रुई  बाजार में  a  जायेगी  ॥

 अनुमान  हैकि  फसल
 काफी  अच्छी  हुई  है  ।  wage  समय जो  कुछ  भी

 किया  गया  है  वह

 काफी  संतोषजनक  प्रतीत  होता  है  ।  माननीय सदस्य  को  यह  बात  ध्यान  में  रखनी  चाहिये  किः

 मोटे  तथा  मध्यम
 प्रकार  के

 घटिया  कपड़े
 जिसका  सर्वसाधारण

 द्वारा  प्रयोग  किया  जाता

 १७  प्रतिशत  की  कटौती  हुई  है  ।

 मिल  aah  में



 कपड़े  के  मल् यो बह  के  बारे  में  वक्तव्य  ३२०४ ३०  १८८२  (  )

 श्री  asa  माननीय मंत्री  ने  यह  कहा  है  कि  कपड़े  के  मूल्य  में  बृद्धि

 रुई  की  कमी  के  कारण  wa  क्योंकि  सभी  मिलों
 को

 उपयुक्त  मात्रा  में  रुई
 उपलब्ध

 हो  सकेगी तो  क्या  सरकार  मिलों  को  कपड़े  की  कीमतों को  १९४५६ के  स्तर  तक

 a  बनाये  रखने  के  लिये  कहेगी ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  स्थिति  में  उस  सीमा  तक  सुधार  नहीं  gar  है  ।

 कीमतों  की  विधिक  कछ  अन्य  कारण  भी  मजूरी  बोर्ड  की  सिफ़ारिशों  क्रियान्विति

 होने से  भी  amt में  विधि  हुई  है  ।  देशी  रुई  के  दाम  काफी  ऊंचे  gar  विदेशी

 रुई  के  दाम  तो  काफी  उँचे  Ba:  कीमतों को  प्राप्त  EUR  के  स्तर  तक  कम  करना

 संभव  नहीं  gat है  ।

 forme  महोदय  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  कपड़े  की  कीमतों  में

 केवल  २०  प्रतिशत ही  कमी  होगी  कौर  ्  कोई  कमी  नहीं  होगी  जब  कि  रुई  के  सम्बन्ध  में  स्थिति

 म  काफी  सुधार  हो  गया  है
 ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  मेंने  यह  बताया  है  कि  फिलहाल  के  लिये  यह  कीमतें  निद

 की  गई  हैं  ।  इसके  लिये  कोई  सीमा  नहीं  रखी  गई  है  ।  यह  है  कि  जैसे  जैसे  रुई  की  स्थिति

 में  सुधार  होगा  वैसे  बाजार  तथा  कपड़े  की  कीमतों  पर  इसका  प्रभाव  परिलक्षित होगा  ।  कीमतों  के

 गिरने  की  काफी  ara  है  ।

 श्रिया  महोदय  :  क्या  कीमतें  स्वयं  ही  २५  प्रतिश्त  से  आर  ates  गिर  जायेंगी  ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  में  aren  करता  हूं  कि  कीमतें  गिरेंगी  तथापि  कीमतों  का  गिरना

 रुई  की  स्थिति  at  कपड़े  के  उत्पादन  पर  fra  करता  है  ।  वे  विद्वेष  प्रकार  के  कपड़े  के  उत्पादन

 में  २५  प्रतिशत  वृद्धि  करने  को  तैयार  हो  गये  हैं  ।  मैं  2६४६-11  करता  हूं  कि  कीमतें  नीचे  गिरेंगी  ।

 श्री  एंथनी  पिल्ले  :  कपड़े की  कीमतों में  जो  २४  प्रतिशत की  विधि  हुई  है

 उसमें
 से  २३  प्रतिशत इस  कारण  हुई

 कि
 रुई  के  मूल्य  बढ़  गये  जब  रुई की  स्थिति  में  सुधार

 हो  गया  है  तो  कपड़े  की  कीमतों  में  ५  ahead से  कहीं  अधिक  कमी  होनी  चाहिये
 ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  यह  कमी  किसी  में  ४५  प्रतिदिन  होगी  किसी  में  ८  प्रतिश्त ।

 रुई  की  स्थिति  में  प्रभी  अपेक्षित  सुधार  नहीं  हुमा  है  ।  पिछली  बार  जब  सभा  में  इस  विषय  पर

 चर्चा
 हुई  थी  तो  सरकार  ने  सूती  कपड़ा  मिल  संघ  से  कपड़े  की  कीमतों  में  २०  प्रतिशत  कमी  करने

 को  कहा था  ।  वे  यह  कमी  करने  को  राजी  हो  चुके  हैं  ।  कुछ  कपड़ों में  जिनका  प्रयोग  सर्वसाधारण

 के  द्वारा  किया  जाता है  यह  कमी  ३  प्रतिशत  ग्रोवर भी  प्रधिक की गई है की  गई  है  ।

 श्री  दामानी  क्या  पट्टा  उद्योग  और  रबर  उत्पादों के  प्रयोग  में  भराने  वाले

 कपड़े  पर  दाम  नहीं  छापे  जायेंगे
 ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  मेरे  विचार  से  उन  में  भी  दाम  छापे  जायेंगे  ।

 श्री  रंगा
 :  कया  यह  समझना  चाहिए  कि  रुई  की  न्यूनतम  कीमत  में  भ्र ग्रे तर  कमी

 नहीं  की
 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  रुई  की  कीमतें  पहिले  ही  काफी

 कम  हैं  कौर  wer  वश्तुग्रों में  मूल्य में  काफी  वृद्धि
 हुई  ee

 मूल
 sisi  में



 ३३२०६  भारी  बलों  पर
 निशान

 लगाना  २१  १९६०
 fara

 नमी  लाल  बहादुर  रुके  अधिकतम  कौर  न्यूनतम  मूल्यों  का  seq  विल्कुल

 दूसरा  कुछ  भी  हो  इस  वर्ष  के  fat  कीमतें  निश्चित  हो  चुकी हैं  ।

 ग
 सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  यह  सही  हैकि  सरकार  को  रूई  नियंत्रण

 आदेश  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  हुई  क्या  रूई  की  गांठों  का  अजन  करने  सम्बन्धी  आदेश  से

 पंजाब  के  किसानों  को  हानि  हो  रही  है
 ?

 ब्र  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :  मुझे  ऐसी  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  यदि  माननीय

 सदस्य  किसी  विशेष  मामले  पर  मेरा  ध्यान  आकर्षित  करेंगे  तो  में  अवश्य  उसकी  जांच  करूंगा  |

 ~
 tat  गजराज  सिंह  :  कया  प्रफुल्ल  आयोग  का  प्रति  प्राप्त  करने के  लिये  कोई  निश्चित

 तारीख  रखी  गयी  है  ?  क्या  उस  प्रतिवेदन के  प्राप्त  होने पर  सरकार  रुई  की  कीमतों  इत्यादि

 सभी  बातों  पर  विचार  करेगी ?

 ची  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  मेरे  विचार  से  इस  प्रतिवेदन  को  प्राप्त  करने  की  कोई

 निश्चित  तारीख  नहीं  रखी  गयी  है  ।

 श्री  यादव  नारायण  जब  क्या  यह  सच  है  कि  मिलों  के  पास  mit

 कपड़े  की  बहुत  बड़ी  मात्रा  पड़ी  हुई  तथापि  माननीय  मंत्री ने  कहा  है  कि  कुछ  विशेष  प्रकार

 के  कपड़े  का  उत्पादन  बहुत  बढ़ाया  क्या  इसका  आशय  यह  है  कि  तीसरी  योजना के

 लक्ष्यों  को  ata  वर्ष  ही  प्राप्त  कर  लिया  जायेगा  ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  तीसरी  योजन  के  लिये  बहुत  ऊंचा  लक्ष्य  रखा  जायेगा

 जहां  तक  वर्तमान  मात्रा  का  सम्बन्ध  हैहम  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  कर  रह  हैं  कि  वह  मात्रा

 तत्काल  उठा  ली  जायेंगी  ।  व्यापारियों ने  अभी  तक  बहुत  भ्र सहयोग  एंव  उपेक्षा  का  रवैया

 अपनाया  ्र  कपड़ा  उठा  लिया  जायेगा  शौर  अगले  कुछ  महीनों  से  मिलों  में  कपड़ा

 जमा  नहीं  होने  पायेगा  ।

 et ee  rs  ee  अ

 भारी  बंडलों  पर  निशान  लगाना  विधेयक

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  में  प्रस्ताव  करता

 हू ंकि  भारी  बंडलों पर  निशान  लगाना  १९४५१  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 ग्रिध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भा  बंडलों  पर  निशान  लगाना  १९४१  में  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी
 ”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  |

 गयी
 राज  बहादुर  :.  मैं  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करता

 मिल  प्रंग्रेजी  में
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 Tiga  उपमंत्री  ताररेइवरी  :  में  प्रस्ताव  करती हूं
 :

 ग्रौ यो गिक  वित्त  निगम  १९४८  में  भ्रप्नेतर  संशोधन  करने  वाले

 जिंधेपक  पर  बिचार  किया

 यह  अर यो शिक  वित  निगम  अधिनियम  at  १६४८  में  पारित  किया  गया  था  इसका

 उद्देश्य  भारत  के  श्रीद्योगिक  संस्थानों  को  मध्यवर्ती  कौर  दीर्घकालीन  ऋण  की  करने

 के  लिये  एक  संस्था  की  स्थापना  करन  था  इस  अ्रधिनियम  का  संशोधन  १६४९,  PEXR,

 १९५५  ग्रोवर  १९५७ में  किया  गया  था  |  पिछली  बार  जो  संशोधन  किये  गये  थे  उनका  उद्देश्य

 विदेशों से  श्राधातित  माल  के  बारे में  ग्रारथगित  भुगतानों के  बार ेमें  निगम  को  गारंटी

 देने  का  WfTHTT  देना  ग्रोवर  fama  द्वारा  उधार  लेन ेके  अधिकारों  को  बढ़ाना  था  ।

 पिछले  वर्ष  निगम के  व्यापार  में  जो  महत्वपूर्ण  विकास  हुजरा है  वह  उसके  ३०  जून  REGO

 को  समाप्त  होने  वाले  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  स्पष्ट  अर  वह  प्रतिवेदन  कुछ  सप्ताह  पूर्व

 सभा  पटल  पर  रखा  गया था  में  सभा  का  ध्यान  विशेष  रूप से  इस  बात  की  जोर

 दिलाती हूं  किइस  निगम ने  €२  करोड़  रुपय ेके  ऋणों का  समर्थन  किया है  ake  as  ४५४५-५६

 में  सब से  अधिक  अर्थात  १५.  १३  करोड़  रुपये के  ऋण  दिये  |  गत  वर्षों  की  अपेक्षा  पिछले

 तीन  वर्षों में  निगम  को  अधिक  लाभ  निगम को  रक्षित  निधि  में  भी  काफी  वृद्धि

 पिछले  तीन  वर्षों में  निगम  ने  केन्द्रीय  सरकार को  २५  लाख  रुपये  केन्द्रीय  सरकार
 हुई  है

 |

 द्वारा  दी  उस  सहायता के
 मद  में  लौटा  दिये  हैं  जो

 उसे  पहले  के  कुछ  वर्षो  में  प्रत्या  अतीत  लाभांश

 के  भुगतान  के  लिये  दी  गई  थी  ।  सभा  कोर्स  बात  की  भी  जानकारी  होगी  कि इस  निगम

 के  बनने  के  बाद  से  पहली  बार  इसे  अमरीकी  सरकार  की  विकास  ऋण  निधि से  भारत के

 आद्योगिक  संस्थानों  को  सहायता  देने  के  लिये  १००  लाख  डालर  मिले हैं  ।

 निगम
 ने

 प्रगति  की
 है

 तथा  तीसरी  योजना
 में  जो  कम  इस  निगम  को  है

 दृष्टि  में  रख  कर  यह  आवश्यक हे  कि  उद्योगों  को  विस्तृत  काम  करने  के  लिए  इस

 संगठन  को  झ्रावश्यक  साधन  उपलब्ध  किये  जायें ।  इसी  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रख  कर  यह

 विधेयक  रत यार  किया  गया है  ौर  इस  उद्देश्य की  व्याख्या  इस  विधेयक में  उद्देश्य  अर  कारणों

 का  जो  विवरण  संलग्न है  उस  में  स्पष्ट  किया  गया  है  |

 अधिनियम  की अब जो  संशोधन  किये  जाने  वाले हैं  में  उनका  संक्षेप में  वर्णन  करूंगी ।

 घारा  २३  में  संशोधन  करने  का  विचार है  जिससे  इस  निगम के  कार्य  क्षेत्र  का  विस्तार  बढ़

 जायेगा  |  वर्तमान  विधि  के  अनुसार  निगम  को  ऐसे  ऋण  मंजूर  करने  के  तो  भ्र धि कार  हैं  जो

 औद्योगिक  प्रतिष्ठान  सावजनिक  रूप  से  लेते हैं  परन्तु वह  ऐसे  ऋण  मंजूर  नहीं  कर  सकता

 जो  ऐसे  प्रतिष्ठान  बैंकों से  लेते  हैं  ।  कभी  कभी  ऐसा  हो  सकता है  कि  एक  प्रौद्योगिक  संस्थान

 अपनी  सारी  आस्तियां  निगम के  पास  रहन  रख  दी  हैं  उसे  बैंकों  से  ऋण  न  मिल े।  ऐसी

 परिस्थिति में  यह  आवश्यक है  शौर  उचित  भी  प्रतीत  होता है  fe  ऐसे  उपयुक्त  मामलों

 निगम  की  प्रत्याभूति  के  sare  पर  उन्हें  ऋण  मिल  जाये  ।  फिर  निगम  के  पास  आजकल

 ag  भी  प्राधिकार  है  कि  वह  विदेशों से  आयातित  पूंजीगत  माल के  लिये  ध्रास्थगित
 भुगतानों
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 तारकेश्वर

 की  eat  दे  लेकिन  वह  भारत  में  बने  पूंजीगत  काल  के  स्थगित  भगत a]  नन  की  कोई  गारंटी

 नहीं  ले  सकता  आस्थगित  भुगतानों  की  गारंटी  के  क्षेत्र  में
 देव  में  बने  पूंजीगत  माल  को  भी

 शामिल  कर  लेना  वांछनीय  प्रतीत  होता  है  ।

 व्यापारी  क्षेत्रों  से  यह  मांग  उठी  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  प्रतिष्ठान  अमरीका के  निर्यात

 aaa  बक  जैसी  संस्थानों  के  उधार  जो  प्रबन्ध  करते  हैं  निगम  को  उनकी  गारण्टी

 करने  का  अधिकार होना  चाहिये  ।
 निगम  को  केन्द्रीय सरकार  के  पूर्वानुमोदन  के  प्रधान

 रहते  हुए  विदेशी  मुद्रा  के  ऋणों  के
 सम्बन्ध

 में  गारण्टी  दे  सकने  का  अधिकार  देकर  इस

 मांग  को  पूरा  करने  का  विचार है  |

 वर्तमान  उपबन्धों  के झनसार थि  निगम  को  यह  प्राधिकार  है  कि  वह  अलग  gan

 संस्थानों  के  भांडार  ग्रंथों के  जारी  करने  को  भ्र धो लिखित  कर  सकता  है  लेकिन वह

 इन  बातों के  लिये  प्रत्यक्ष धन  लेने को  प्रतिवादित  कर  सकता  ।  औद्योगिक  प्रगति  के

 स  तेज़  विकास को  देखते  हुए  यह  विचार किया  गया  है  कि  भारतीय वित्त  निगम  जैसी  संस्था

 बनाने  से  जिसे  पूंजी  देने  का  प्रत्यक्ष  अधिकार  लोगों में  विश्वास  की  भावना  उत्पन्न

 होगी  ।  इस  के  यदि  औद्योगिक  संस्थान  अरन्य  साधनो ंसे  रुपया  एकत्रित  कर  सकते

 हैं  तो  ऋण  शादी  के  लिये  निगम  उनकी  निर्भरता  भी  कुछ  wm  में  कम  हो

 जायेगी |  इसलिये  यह  विचार  किया  गया  &  कि  इस  afafaaa  में  संशोधन  किया

 जाये  ।  ताकि  वह  पंजी  निर्गमों  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  धन  लगा  सके

 निगम  के  बहुत  से  कामों में  से  एक  महत्वपूर्ण काम  औद्योगिक  संस्थानों को

 ।  इन  ऋणों पर  सम्पूर्ण  प्रविधि  के  निश्चित  ब्याज की  दर

 ली  जाती है  ।  जब  किसी  संस्था ने  भ्र पने  क्षमता  के प्रनुकल  निगम  से  ऋण  लिया

 a
 उसे  काफी  लाभ  हुमा  है  तथा  उस  ने  भ्रच्छे  खासे

 लाभांश
 की

 घोषणा  की

 है  तो  ऐसी  स्थिति में  उस  संस्था की  समृद्धि  में  निगम  को  भी  उपयुक्त भ्रंश  मिलना

 चाहिये  उपयुक्त  प्रतीत  होता  इस  प्रयोजन  की  प्रति  के  लिये  यह  विचार  किया  गया  है

 कि  निगम  उपयुक्त  मामलों  में  ऋण  सम्बन्धी  इस  प्रकार  के  प्रबन्ध  कर  ले  कि  वह  जो  ऋण  देगा

 उसे  ऋण  लेने  वाले  प्रतिष्ठान  की  अंशपूँजी  में  परिवर्तित  किया  जा  सकेगा
 ।

 इस  सिलसिले  में  मैं  यह

 भी
 बता  देना  चाहती  हूं  कि  इस  प्रकार  का

 ऋण  देना भी  भारतीय  वित्त  निगम  द्वारा  व्यवहार

 में  लाया  जा  रहा है  |

 इस  विधेयक के  द्वारा  एक  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  करने  का  यह  विचार  है  कि  शभ्रषिनियम

 की  वर्तमान  धारा  २४  के  अनुसार निगम
 प्रतिष्ठान  विशेष

 को  १  करोड़  रुपये

 से  भ्रमित  के  ऋण  देने  सहायता  श्रीराम  राशि  देने  अथवा  ऋण

 पत्रों को  खरीदने  oats  की  गारंटी  उस  समय  तक  नहीं  दे  सकता  जब  तक  कि

 केन्द्रीय  सरकार  उस  ऋण  के  व्याज  सहित  वापसी  की  गारंटी  नहीं  दे
 देती  ।  सरकार

 निगम  की  अंशदायी पूंजी  के  २० प्रतिशत की  मालिक  है  ।  सरकार  निगम
 को  समय  समय

 पर  सहायता  ऋण  देती  है  ।  इस  के  अलावा  सरकार  निगम  द्वारा  भारतीय

 में  जारी  किये  बॉंडों  की  गारन्टी  भी  लेती  है  ।  सरकार  ने  अमरीका  की  विकास
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 ऋण  से  निगम  के द्वारा  जो विदेशी  ऋण  स्वरूप  ली  है  उसकी  भी

 गारंटी दी  है  ।  अलग  संस्थानों  करा  १  करोड़  रुपये  अधिक  निगम

 से  ऋण  at  में  सरकार  की  गारंटी  का  कोई  विशेष  महत्व  नहीं  रह  जाता  ।  जब

 १  करोड़  से  भ्रमित  ata  का  ऋण  देगा भी  यह  निगम  एक  प्रतिष्ठान  को

 तो  केन्द्रीय  सरकार  को  गारंटी  देनी  होगी  ,  धारा  २४  के  इस  उपबंध  को  समाप्त  करने
 का  विचार

 |  ए
 ै  ।  फिर  भी  केन्द्रीय  सरकार  ऐसे  लेन  देन  पर  समुचित  नियंत्रण  रखेंगी ।  इस  समय

 के  सामने  जो  संशोधन  है  उस  में  इस  बात का  उपबंध है
 निगम  इस

 bet

 के  बड़े  बड़े  ऋणों  के  मामले  में  सरकार  अनुमति पहले  ही  से
 लेगा

 ।

 aq  निगम इस  विधेयक  के  द्वारा  एक  संशोधन  यह  भी  किया  जा  रहा  है  कि

 से  वितीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  पात्र  शध्रौद्योगिक  प्रतिष्ठानों की  परिभाषा  में

 स्टोरेज  उद्योग  को  भी  सम्मिलित  किया  जाये  ।  सभा  इस  विधेयक  के  इस  उपबंध का  भी

 स्वागत  करेगी  जिसकें  द्वारा  धारा ४२  में  यह  व्यवस्था  की  जा  रही  है  कि  सरकार  नियम

 भी  बना  सके  |

 इनके  अतिरिकत  कुछ  संशोधन  कौर भी  हैं
 जो  या  तो  छोटे  हैं  प्रारूप  रचना

 सम्बन्धी  हैं । झ्राशा  है  कि  सभा  इस  विधेयक  पर
 विचार  करेगी

 ।

 श्रिध्यज्त  wie :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ्र

 श्री  प्रभात  कार का  एक  संशोधन  है  |

 fat  हात  कार  )  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  इस  विधेयक  को  दोनों  सदनों  की  ३०

 सदस्यों  की  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जाये  ae  जो  अगले  सत्र  के  प्रथम  दिन  तक  अपना  निर्णय

 दे  ।

 यह  संशोधन  विधेयक  औद्योगिक  वित्त  निगम  को  एक  नया  अधिकार  पत्र  देता  है  इसे

 संपत  समिति  को  सौंप  दिया  जाना  चाहिये  ताकि  इसके  सभी  पतलूनों  पर  विचार  किया  जा  सके  ।

 यह  नया  संशोधन  अ्रघिनियम  निगम  को  यह  अ्रधिकार  देगा  कि  वह  प्रौद्योगिक  प्रतिष्ठानों

 बैंकों  से  सहकारी  बैंक  भी  सम्मिलित  हैं  प्रेरित  सहायता  लेने  की  गारन्टी  दे  सके  तथा  देश  में

 बनी  हुई  मशीन  शादी  खरीदने
 की  भी  गारंटी  दे  ।  संक्षेप  में  यही  कहा  जा  सकता  है  कि  इस  विधेयक

 के  उपबन्ध  के  अधीन  निगम  गे  र-सरकारी  क्षेत्र  की  शरर  से  वही  भूमि  का  vat  करने  जा  रहा  है  जो

 पुराने  ज़माने  में  पू  जी
 के  सभी  लेने  देन  में  गारंटी  देकर  शराफ  या  बनिया  करता  था  |

 भारतीय  वित्त  निगम  की  स्थापना  इस  दृष्टि  से  की  गई  थी  कि  वह  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों की

 कठिनाई  को  दूर  करने  में  सहायता  दे  ताकि  उनकों  अपना  कारोबार चलाने  में  सहायता  मिले  ।  इस

 विधेयक  के  उद्  हय  श्र  कारणों  के  विवरण  को  यदि  प्राय  देखें  तो  आपको  पता  चलेगा  किसी

 समवाय  के  सभी  वित्तीय  मामलों  में  यह  निगम  गारंटी  देने  का  काम  करेगा  ।  निगम  ऋण  तो  अवद्य

 देगा  लेकिन  सम्पत्ति  को  रहन  में  रख  कर  ।  इसके  बाद  यदि  वित्त  की  आवश्यकता पड़ती  है  तो

 समवाय  बैंक  से  ऋण  ले  नैनवा  प्रेरित  सहायता  की  मांग  करे  ।  एसी  स्थिति  में  निगम  गारंटी  देगा

 क्योंकि  प्रतिभूति  दिये  बिना  समवाय  को  ऋण  शादी  मिलना  संभव  नहीं  है  ।  लेकिन  कभी  स्थिति झरा

 जाती  है  कि  अमुक  समवाय  निगम  द्वारा  गारंटी  दिये  जाने  के  बाद  बैक  से  लिये  गये  ऋण  का  भुगतान

 नहीं  कर  पाता  तो  बेक  के
 उस

 ऋण  का  भुगतान  निगम  को  करना  पड़ेगा
 |
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 प्रभात

 झ्र पने  देश  में  बनी  हुई  मशीन  आदि  की  खरीद  के  लिये  भी  निगम  गारंटी  देगा  ।  समझ  में  नहीं

 जाता  कि  aa  निगम  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 के

 उद्योगों  सम्पूर्ण  सहायता  देगा  ।  माननीय  मंत्री  महोदय

 से  मैं  यह  मालूम  करना  चाहता  हूं  कि  झ्र गर  प्रत्य  अथवा  अप्रत्यक्ष  रुप  से  सभी  धन  गैर-तकरारी

 उद्योग  में  निगम  ने  लगाया  तो  फिर  उस  उद्योग  में  गर-सरकारी  पूंजी  क्या  होगी  ।  मेरा  विचार  है

 कि  निगम  घन  तो  अ्रवश्य  देगा  कौर  इस  बात  की  गारंटी  भी  लेगा  कि  समवाय  सिद्ध  हों  ग्रोवर  उसके

 अ्रंशावारियों  को  ला भांग  दिया  जाये  ।  गुरू  में  इस  प्रयोजन  के  लिये  निगम  की  स्थापना  नहीं  की  गई

 थी |

 अश
 की

 खरीद  सम्बन्धी  उपबन्ध  का  मैं  स्वागत  करता हं  |  इस  प्रकार  लाभ  में  से  निगम  को

 भी  कुछ  प्रण  मिलेगा  लेकिन  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  ऋणों  को  ग्रंथों  में  बदल  दिया  जाये  ।

 समवाय  द्वारा  लिये  गये  ऋण  को  ग्रंथों  के  मूल्य  में  बदलने  वाला  उपबन्ध  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  है

 उस  पर  ग्रन्थि  तरह  विचार  किया  जाना  चाहिये  |

 इंस  संशोधन  के  फलस्वरूप  औद्योगिक  वित्त  निगम  का  काम  तो  अवद्य  ही  बढ़  जायेगा  किन्तु

 इससे  निगम  के  हित  को  हानि  पहुंचेगी  क्योंकि  निगम  को  धन  वसूल  करने  में  कुछ  जटिलतायें  उत्पन्न

 हो  जायेंगी  ।  प्रौढ़  इस  प्रकार निगम  को  हानि  भी  होगी ।

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  यह  प्रथा  अ्रमरी का  व्यवहार  में  लाई  जा  रही है  लेकिन  मेरा

 निवेदन  है  कि  वर्तमान  स्थिति  को  देखते  गैर-सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  कार्य  को

 देखदे  हुए  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  को  यह  कार्य  देना  ठीकਂ  नहीं  है  ।  इस  पर  विचार करने  की

 आवश्यकता है  |

 यदि  गारंटी  लेने  सम्बन्धी  झ्र धि कार दिया  ही  जाना हे  तो  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  निश्चित  व

 रित  नियम  होने  ही  चाहियें  ।  संसद  को  बताया जाना  चाहिये  कि  किन  परिस्थितियों में  गारंटी  दी

 जायेगी  ।  मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  ग्राम  कि  खंड  ६  के  oes  यह  परन्तुक  क्यों रखा  गया  है  ।

 मेरे  विचार  में  निगम  को  दारा
 या

 बनिया  जेसे  अधिकार  नहीं  दिये  जाने  चाहिये
 ।

 मेरा  सुझाव

 है  कि  यह  विधेयक  area  समिति  को  भेजा  जाये
 ।

 tat  वॉरियर  :  औद्योगिक  वित्त  निगम  के  स्वरूप  को  श्रव्य  बदला  जाना  चाहिये

 निगम  उससे  बहुत  पहले  बना  था  जब  हमने  अपनी  अरथ  व्यवस्था  का  वर्तमान  स्वरूप  स्वीकार

 था  ।

 यह  सच  है  कि  निगम  ने  बहुत  श्रच्छी  प्रगति  की  है
 कौर

 इसको  कुछ  लाभ  भी  हुए  हैं
 ।  लेकिन

 साथ  ही  कुछ  ऐसे  उदाहरण  भी  सामने  area  हैं  कि  ऋण  लेने  वालों  ने  प्रपने  दायित्व  को  पुरी  तरह

 नहीं  निभाया  है  प्रौढ़  निगम  को  उनकी  पुरी  श्नास्तियां
 लेनी

 निगम  का  यह  कहना  तो  ठीक  है

 इन  आस्तियों से  सम्पूर्ण  दायित्व  का  निपटारा हो  जायेगा  लेकिन  जब  तक  ये  आस्तियां  बिक  नहीं

 जाती  या  उनका  नीलाम  नहीं  हो  जाता  तब  तक  तो  निगम  को  प्रपने  यहां  इन्हें रखना  होगा

 [sto  सुशीला  नायर
 पीठासीन

 सलाहकार  संस्था  तथा  निदेशक  बोर्ड  के  गठन  में  हमारी
 we

 व्यवस्था  में  हुए  परिवर्तनों  के

 अनुरूप  परिवर्तन  किया  जाना  चाहिये  ।  इन  सभी  संस्थानों
 में  कर्मचारियों  तथा

 उपभोक्ता ग्र ों  के
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 घियों  को  रखा  जाना  चाहिये  ।  निदेशक  बोर्ड  में  कर्मचारियों
 का  एक  भी  प्रतिनिधि  नहीं

 है  |

 यह  निगम  किसी  न  किसी  रूप  में  €  प्रतिशत  सरकारी  घन  से  चलाया  जाता  है  ।  मेर  निवेदन

 है  कि  करदाताश्ों  के  धन  को  गलत  ढंग  से  विनियोजित  नहीं  करने  दिया  जाना  चाहिये  ।  इस  धन  को

 बुनियादी  उद्योगों  में  लगाया  जाना  चाहिये  न  कि  कपड़ा  ate  चीनी  के  उद्योगों  में  ।  ये  उद्योग  ह

 निगम  से  अ्रधिक  ऋण  ले  रहे  हैं  ।  इस  निगम  को  केरल  तथा  उड़ीसा  जेसे  ad  विकसित  क्षेत्रों  के

 औद्योगीकरण  में  भी  मदद  करनी  चाहिये  |  जहा  उद्योग  है  वहीं  यह  घन  जा  रहा  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  निगम  के  सम्पूर्ण  स्वरूप  एवं  उसके  ढांचे  में  परिवर्तन  किया  जाना

 चाहिये  ।  fat  संशोधनों  का  सुझाव  दिया  गया  है  वे  सम्पूर्ण  परिवहन  करने  में  समर्थ  नहीं  हैं  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  यह  विधेयक  संयुक्त  समिति  को  सौंप  दिया  जाये  |

 बी  मुरारका  :
 में  इस  विधेयक

 का
 स्वागत  करता  इसके दो  कारण  हैं  ।  एक

 यह  कि  यह  वर्तमान  भ्र धि नियम  के  क्षेत्र  का  विकास  करता  हे  दूसरे  यह  निगम  के  कार्यों  को  चलाने  में

 कुछ  लोच  उत्पन्न  करता है  ।

 इस  निगम  ने  जो  ऋण  दिये  हैं
 एवਂ  ऋणों  का  जो  भुगतान  किया  है  उन  सबको  देखते  हुए  यह

 स्पष्ट  है  कि  यह  निगम  लगातार  mea  तथा  उत्साहवर्धक  परिणाम  देता  रहा है  |  यह  एक

 सुप्रबन्वित  निगम  है  ।  गर्त  इसके  लिये  सरकार  बधाई  की  पात्र  है  ।  इसका  प्रबन्ध  भी  बहुत  अच्छा

 है  ।  इसने  पता  विधिक  प्रतिवेदन  परी  गीत  लेखकों  सहित  बहुत  शीघ्र  ही  सभा  में  प्रस्तुत  कर  दिया

 जो  कि  एक  बहुत  ही  प्रशंसनीय  कार्य  है  ।  दूसरे  इसने  अपने  प्रतिवेदन  में  विस्तृत  जानकारी  दी

 है  ।

 इस  निगम  ने  परब  तक  २१  उद्योगों  को  ऋण  दिये  हैं  ate  कुल  मिलाकर  यह  ऋण  की  राशि

 ८४  करोड़  के  आती  है  |  जिन  जिन  संस्थानों  को  इस  निगम  द्वारा  ऋण  दिया  गया  है  उनको  देखते

 हुए  यह  स्पष्ट  है
 कि  यह  उद्योग  केवल  पुराने  उद्योगों  को  ही  अधिकतर  ऋण  नहीं  देता  जो  कि  पहले  से

 अच्छी  तरह  जमे  उसमें  सन्देह  नहीं  है  कि  सहकारी  संस्थानों  को ऋण  दिये  गये  हैं  पर

 कारी  रागिनियों  को  सहायता  करने  की  सरकार  की  नीति  है  ।

 जब  हमने  जनता  से  औद्योगिक  उपक्रमों  द्वारा  लिये  जाने  वाले  ऋणों  की  गारंटी  क  रने  के  सिद्धान्त

 को  मान  लिया  है  तो  वाणिज्यिक  बैकों  से  लिये  जाने  वाले  ऋणों  की  भी  गारंटी  करने  में  कोई  हानि

 नहीं  है  ।

 मध्यम  श्रेणी  के  उद्योगों  के  मामले  में  ५०  प्रतिशत  के  उपबन्धों  को  ढीला  कर  दि  जाना  चाहिये  ।

 यदि  ऐसा  कर  दिया  जाये  तो  इससे  निगम  को  श्रमिक  नमनीय  ढंग  से  काम  करने  में  सहायता  मिलेगी  |

 मध्यम  श्रेणी  के  उद्योगों  की  परिभाषा  योजना  ara  ने  की  है  ।  ऐसा  करने  के  लिये  अघिनियम  में

 संशोधन  HCA  की  आवश्यकता  नहीं  है  बल्कि  इसके  लिये  सरकार  किशोर  से  एक  निदेश  की  ही

 आवश्यकता है  |

 निगम  को  यह  भी  श्रधघिकार  दिया  गया  है  कि  वहू  किसी  नये  समवाय  के  भ्रंश  प्रत्यक्षतः

 fx  uofz  चाना ि" जॉन फक  स्याल  or  ही

 ह
 ७  |  कि  े  समवाय  को  TIN  हुए  tat  निगम  को  भी  लाभ  होगा  शरीर ऋप  कर  सके  |

 इसमे  तो
 य

 होगा

 मिल  ध्रंग्रेजी  में
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 यदि  उसे  हानि  हुई  तो  निगम  को  भी  हानि  उठानी  पड़ेगी  ।  लेकिन  नगर  निगम  खाली  उधा  र  ही  देता

 है  तो  निगम  के  ऋण  झ्रपेक्षाकृत  अधिक  सुरक्षित  रहेंगे  झर  इस  प्रकार  निगम  की  स्थिति  काफी  ग्र्च्छी

 रहेगी ।

 निगम  हारा  तभी  तक
 पाव  जनिक

 समवायों  को  ही  ऋण  दिये  जाते  हैं  ।  लेकिन  भारतीय  समवाय

 अधिनियम  में  at  हाल  में  किये  गये  संशोधन  के  अनुसार  गैर  समवाय  भी  सार्वजनिक  समवाय

 जैसे  हो  जायेंगे  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  इन  गर  सरकारी  समवायों  को  भी  ऋण  दिये  जाय  ।

 एक  सुझाव  शर  भी  है  कि  निगम  को  उन  बैकों  को  दिये  जाने  वाले  ऋणों  की  गारंटी  करनी

 जो  विदेशों  में  भारत  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  उद्योगों  के  लिये  पूंजीगत  उपस्कर  खरीदने

 के
 अ्रग्रिम  धन  देते  हैं  ।  इससे  उद्योगों  को  बहुत  सहायता  मिलेगी  |

 गत  १२-१३  वर्षों  में  इस  निगम  ने  बहुत  ही  wear  कार्य  किया हे  ।  शौर  बहुत  ही  प्रगति  की

 है  ।  निश्चय  ही  इसके  लिये  इस  निगम  प्रबन्ध  एवं  सरकार  बधाई  की  पात्र  है  ।

 wed  में  एक  निवेदन  कौर  करता हं  कि  लाभ  हानि  लेखा  को  देखते  से  पता  चलता  है  कि  निगम

 के  चेयरमैन  का  वेतन  उसके  जनरल  मैनेजर  की  अपेक्षा  कम  है  ।  व्यापारिक  दृष्टि  से  यह  ठीक  नहीं

 है  कि  एक  ग्रधीनस्थ  हमें  चारी  का  वेतन  वरिष्ठ  कमचारी  से  अधिक  हो  ।

 श्री  रंगा  :  निगम  के  बारे  में  श्री  मुरारका  द्वारा  प्रकट  किये  गये  विचारों  से  मैं

 सहमत हूं  ।  परन्तु  इसके  साथ  साथ  दो  तीन  अर  सुझाव  भी  देना  चाहता  हूं  ।

 सबसे  पहली  बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को  काफी

 अधिकार  दिये  जा  रहे  हैं  ।  मैँ  राणा  करता  ह  कि  सरकार  इन  अधिकारों  का  प्रयोग  इस  प्रकार  करेंगी

 ~ fare  किसी  को  भी  कुछ  कहने  आलोचना  करने  का  अवसर  नहीं  मिलेगा  |

 में  अपने  मित्र  की  इस  बात  से  सहमत हूं  कि इस  निगम  को  अविकसित  क्षेत्रों  में  स्थापित  उद्योगों

 के  विकास  पर  अधिक  ध्यान  देना  चाहि  |  वस्त्र  उद्योग  जैसे  उद्योग  जिससे  पर्याप्त  लाभ  हो  रहा

 को  सहायता  देने  के  बारे  में  निगम  को  सोचना  भी  नहीं  चाहिये  ।

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  इस  निगम  के  कार्यक  नामों  के  फलस्वरूप  चीनी  उद्योग  तथा  सीमेंट  उद्योग

 को  बड़ा  लाभ  हुप्रा  है  ।  पर  मेरा  निगम  को  सुझाव  है  कि  उद्योगों  को  सहायता  देते  समय  उसे  इसका

 अवश्य  ध्यान  देता  चाहियें  कि  सहायता  पाने  वाले  उद्योगों  में  इतना  अ्रविक  उत्पादन  न  हो  जाये  जिससे

 हमें  लागत  से  भी  कम  मूल्य  पर  उस  वस्तु  का  निर्यात  करना  पड़  जाये  |

 में  हूं  कि  सरकार  छोटे  पैमाने  के  तथा  मध्यम  पैमाने  के  उद्योगों  की  कौर  APH  ध्यान

 दे  ।  मुझे  इसकी  भी  प्रसन्नता  है  कि  जो
 संशोधन  इत  सनथ  किये  जा  रहे

 हैं
 उनसे  निगम  की  कांपे

 बहियां

 बढ़  जायेगी  |

 परन्तु  इसके  साथ  मुझे  इस  उपबन्ध  के  बारे  में  कुछ  बंका  है  कि  निगम  का  सहारा  चाहने  वाले

 सेवायों  के  ग्रंग़वथा  निगम  खरीद  सकेगा  ।  में  चाहता  हूं  कि  इस  उपबन्ध  पर  विवार

 किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  निगम  को  यह  ग्रन्थकार
 देकर

 समवाय  के
 प्रबन्ध  कों

 का  यह  अधिकार

 छीना  जा  रहा  है  कि
 जिसको

 वहं  चाहें  उसको  दाह
 बनायें

 ।
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 श्री  सोमानी  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  का  सामान्यतः

 स्वागत  करता हूं  ।  केवल  एक  उपबन्ध  जिसके  द्वारा  निगम  को  ऋणों  को  अंशों  में  बदलने  के  अधिकार

 दिये  जा  रहे  से  सहमत  नहीं  हूं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  अल्पविकसित  उद्योगों  को  निगम  द्वारा  दी  जाने  वाली  ऋण  सहायता

 की  झपर्याप्तता के  बारे  में  कुछ  मरन  उठाये
 ।
 मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हुं  कि  निगम  का  यह  कर्तव्य

 नहीं  है  कि  वह  उद्योगों  से  पूछता  फिरे  कि  उनको  सहायता  चाहिए  अथवा  नहीं  ।  यदि  अल्पविकसित

 उद्योग  में  लगा  gar  कोई  व्यक्ति  निगम  से  ऋण  मांगेगा  तो  निगम  उसे  भ्र वश्य  सहायता  देगा
 |

 मैं  समझना हूं  कि  विधेयक  में  सभी  उपबन्ध  बहुत  भ्रच्छे  हैं  निगम  इन  उपबन्धों  के  द्वारा

 देश  का  श्रौद्योगोकरण करने  में  सफल  होगा  |  मुझे  इस  में  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  इस  विधेयक  को

 कौर  व्यापक  बना  देने  पर  निगम  त  तीय  पंचवर्षीय  योजना  में  अधिक  व्यापक  तथा  महत्वपूर्ण  भूमिका

 अदा  कर  सकेगा ।

 में  चाहता  हूं  कि  माननीय  वित्त  उपमंत्री  निगम  द्वारा  ऋण  को  म्रंशों  में  परिवतित  करने

 के  प्राधिकारों  को  कौर  स्पष्ट  करें  ।  माननीय  उपमंत्री  ने  बताया  कि  aerials  वित्त  निगम  में  भी

 शसी  ही  व्यवस्था  है  ।  मैं  उन्हें  बताना  हूं  कि  उस  निगम  में  ऐसी  व्यवस्था  होते  के  कारण

 ही  भारतीय  व्यापारी  उससे  ऋण  नहीं  लेते  हैं  ।  मैं  बताना  चाहता  हूं  निगम  को  इस  प्रकार  के

 अधिकार  देने  पर  गड़बड़ी  होने  की  अ्रधिक  संभावना है  ।  परन्तु  क्योंकि  विधेयक  में  यह  खण्ड  रखा

 जा
 चुका  है  इसलिए  मेरी  सरकार  से  यही  प्रियंका  है  कि  निगम  को  स्पष्टतया  बताना  चाहिए  इस

 खण्ड  प्रथम  बहुत  ही  कम  होगा ।

 मुझे  इसकी  बड़ी  प्रसन्नता  है  कि  सरकार  ने  गारंटी  वाला  उपबन्ध  हटा  दिया  है  ।  निगम

 समवाय  की  स्थिति  देख  कर  ही  ऋण  देता  है  इसलिए  गारंटी  की  कोई  आवश्यकता  ही  नहीं  थी  ।

 सरकार  ने  इस  खण्ड  को  हटा  कर  अच्छा  ही  किया है  ।

 ऐसी  व्यवस्था  विधेयक  में  है  कि  एक  करोड़  रुपये  अ्रयवा  इससे  अधिक  के  ऋणों  की  स्वीकृति

 सरकार  देगी  ।  मैं  चाहता हं  कि  निगम  द्वारा  ऐसे  ऋणों  की  स्वीकृति  पर  विचार  होने  से  पहले

 सरकार  को  इस  पर  बिचार  कर  लेना  चाहिए  ।  क्योंकि  इस  समय  प्रचलित  व्यवस्था  के  कारण  बहुत

 विलम्ब  हो  जाता  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  नीति  ही  ऐसी  बना  लेनी  चाहिए  कि  १  करोड़

 रुपये  से  प्रतीक  के  ऋणों  की  स्वीकृति  पर  स्वयं  पहले  विचार  कर  लिया  करे  |

 अन्त  में  श्री  म्हारा  के  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  कि  मध्यम  उद्योगों  को  ऋण

 देने  के  लिये  उदारता  दिखाई  जानी  चाहिए  ।

 Ao  रा०  मुलस्वामी  :  प्रारम्भ  में  मैं  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को

 भेजने  के  प्रस्ताव  का  विरोध  करना  हूं  क्योंकि  ऐसा  करने  से  केवल  समय  नष्ट  किया  जायेगा  |

 इसके  पश्चात्  में  निगम  ढारा  समवाय  के  ग्रंथ  तथा  भंडारों  में  भागीदारी  करने  का  भी

 विरोधी  हूं  ।  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  थी  कि  निगम  का  समवाय  के  हानि  तथा  लाभ  सें

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  होगा  |  परन्तु  अब  समवाय  के  ग्रंथों  में  भागीदारी  करके  निगम  एक  समवाय  के

 वाणिज्य  में  भी  हिस्सा  लेते  लगेगा  ।  मैं  समझता हूं  कि  इससे  उन  उद्देश्यों  के  पूरा  होने  में  ही  बाधा

 पड़  जायेंगी  जिसके  लिए  इसको
 बनाया

 गया  है  ।  मैं  इसीलिए  इस
 सिद्धान्त  का

 विरोध  करता  हूं  ।.. Santon
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 में  समझता  ह  कि  ऋण  देने  का  तथा  व्यापार  में  भाग  लेने  का  जो  दोहरा  काम  निगम  को

 करना  पड़ेगा  उसके  बड़े  दूरगामी  परिणाम  होंगे  ।  यह  तो  एक  प्रकार  से  बनिये  का  व्यापार  हो

 गया
 |  हमें  तो  केवल

 एक
 व्यवस्था  करनी  चाहिए  जिससे

 ऋण
 दिया  गया  घन  निगम  को  वापस

 मिल  जाये  |  परन्तु  यदि  निगम  समवाय  का  अझंशघधा  ह  बन  तो  समवाय  का  दिवाला  निकलने

 पर  में  नहीं  जानता  किस  प्रकार  प्रिया  ऋण  उगाही  सकेगा  क्योंकि  तब  तो  ऋणदाता  न  होकर

 वह  प्रभारी  होगा  और  उसके  साथ  भी  wea  अंशधारियों  के  समान  ही  व्यवहार  होगा  ।  सरकार

 को  यह  बात  समझनी  चाहिए  |

 एक  कौर  वात  है  जिसके  वारे  में  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  निगम  ऋणों  की  गारंटी  करता

 है  तथा  आस्थगित  भुगतानों
 की  भी

 गारंटी  करता  है  ।  परन्तु  इसके  साथ  साथ  सरकार  भी  भुगतानों

 की  मारंटी करती  है  ।  में  समझ  नहीं  पाया  कि  कितनी  राशि की  गारंटी  निगम  की  दै  तथा  कितनी

 की  सरकार  की  है  ।  मेरा  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  इसके  बारे  में  हमें  बतायें  |

 मैं  चाहता  हूं  कि  इन  सभी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  को  एक  संविहित

 संस्था  बनाना  चाहिए  ।  इसका  ध्यान  रखें  कि  निगम  की  कार्यवाहियां  अधिनियम  के  उपबन्धों

 के  ware  हो  रही  हैं  अथवा  नहीं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसा  करने  से  सरकार  तथा  देश  दोनों  का

 भला  होगा  क्योंकि  यह  सं विहित  संस्था  सभा  में  निगम  के  कार्यों  के  लिए  जिम्मेदार  होगी  wy

 सभा  में  उस  के  बारे  में  बनायेंगी  ।

 इस  निगम  में  करोड़ों  रुपये  का  लेन  देन  होगा  ौर  इसलिए  इसकी  जिम्मेदारियां  बहुत  होंगी  ।

 में  चाहता हूं  कि  निगम  को  कम  जिम्मेदारियां  दी  जायें  जिससे  इन  कम  जिम्मेदारियों  को  निगम

 भली  प्रकार से  पुरा  कर  सके  ।  कभी  कभी  अधिक  जिम्मेदारियां  होने  पर  उनका  पूरी  तरह  पालन  नहीं

 हो  पाता है  ।  इसलिए  निगम को  समवाय  का  म्रंडाधारी  बनाने  के  प्राधिकार  उस  पर  कौर

 stan  जिम्मेदारियां  नहीं  लादनी  चाहिए  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  प्रभी  बताया  कि  १  करोड़  रुपये  से  aes  धनराशि  के  ऋण  के  आवेदन

 पत्रों  पर  सरकार  को  जांच  के  बाद  निर्णय  करना  चाहिए  ।  मैं  उनकी  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं

 क्योंकि मैं  समझता  हुं  कि  निगम  स्थानीय  रूप  से  भली  प्रकार  जांच  कर  सकता  है
 ।

 मेरी  राय  में

 उन्हें यह  सुझाव  देना  चाहिए था  कि  इन  ग्रा वेदन  पत्रों पर  शीघ्रता  से  निर्णय  किये  जाने  चाहिए  |

 eyo a fare से  निगम  ऋण  दे  रहा  है  ।  परन्तु  ऐसा  कोई  साधन  नहीं  जिससे  यह  जाना  जा  सके
 कि al

 उसने  कितना  तथा  किस  को  ऋण  दिया  है  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  जब  भी  निगम  किसी  को

 ऋण  दे  उसकी  सुचना  समाचार  पत्रों  में  देदी  जानी  चाहिए  ।  जिससे  निगम  तथा  केन्द्रीय  सरकार

 के  साथ  साथ  जनता  भी  इस  धनराशि  के  वारे  में  ध्यान  रख  सके  कि  उसका  सदुपयोग  हो  रहा

 है  अथवा  दुरुपयोग  हो  रहा  है  |

 श्री  राज्य  fee  सभापति  राज के  इत
 विवाद

 को  सुन  कर  मुझे  थोड़ा

 सा  श्राइचयं  है  क्योंकि  जो  लोग  सरकारी  उपक्रमों  की  सौदा  भ्रालोचना  करते  रहते  थे  वही  राज

 इस  औद्योगिक  वित्त  निगम  की  तारीफ  कर  रहे  हैं  ।  इससे  कुछ  ऐसा  मालम  होता  है  कि  प्रौद्योगिक

 वित्त  निगम  सरकारी  घन  का  उपयोग  गर  सरकारी  व्यक्तियों  के  भाग्य  जाग्रत  करने  के  लिए  कर

 रहा है
 ।  इसीलिए  जनता  को  अब  यह  चिन्ता  हो  गई  है  कि  यह  निगम  वास्तव  में  जिस  उदेश्य

 पूर्ति  के  लिए  बनाया  गया  था  उस  उद्देश्य  को  पूरा  नहीं
 कर

 रहा  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 मैं  श्री  प्रभात  कार  के  इस  सुझाव  से  सहमत  हैं  कि  इस  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को

 सौंपा  जाना  चाहिए  ।  मैं  ग्राम  करता  हुं  कि  सरकार  इस  सुझाव  के  औचित्य  पर  विचार  करेगी  |

 कुछ  सदस्यों  ने  यह  शिकायत  की  कि  निगम  ते  वस्त्र  उद्योग  के  समान  बड़े  उद्योगों  को

 सहायता  दी  है  ।  जबकि  उसको  सुरक्षित  तथा  सुसंगठित  उद्योगों  को  सहायता  नहीं  देनी  चाहिए

 थी  ।  मैं  समझता  हं  कि  उनकी  यह  डीजीपी  ठीक  है  कौर  निगम  को  प्रप्त  करना  चाहिए  कि

 ऐसे  उद्योगों  को  सहायता  न  दे  झबिया  जनता  यह  समझ  सकती  है  कि  सरकार  भ्रमणा  निगम

 सरकार  के  पक्ष गति  उद्योगपतियों  को  ही  सहायता  देना  चाहती  है  ।  fra  को  यह  प्रवृत्त  करना

 चाहिए  कि  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  का  विकास  करने  वाले  व्यक्तियों  को  ही  सहायता  दे  ।

 श्री  उतारना  ने  बताया  कि  निगम  को  ५०  प्रतिशत  घन  मध्यम  उद्योगों  के  सहायतार्थ  देना

 चाहिए  |  मैँ  भी  उनकी  इस  बात  से  सहमत  हूं  ate  चाहता  हं  कि  निगम  को  छोटे  पैमाने  के  तथा

 मध्यम  समान  के  उद्योगों  को  श्रमिक  सहायता  देनी  चाहिए  |

 मेरा  एक  सुझाव  है  कि  निगम  जब  भी  किसी  उद्योग  को  अरबा  साथ  को  सहायता  दे  तभी

 उसकी  सूचना  जनता  की  जानकारी  के  लिए  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  करा  दे  ।  में  समझता  हं  कि

 इसमें  कोई  गोपनीयता  नहीं  रहनी  चाहिए  |  इसके  साथ  साथ  ऋण  लेने  के  प्रावेदनयत्रों  पर  शीघ्रता

 से  निर्णय  किया  जाना  चाहिए  |

 Ta  हरिचन्द  wae  स्पष्ट  है  कि  औद्योगिक  वित्त  निगम  सरकारी  क्षेत्र  कीਂ

 एक  ऐसी  संस्था  जिसका  गैर-सरकारी  क्षेत्र  से  कोई  संघर्ष  नहीं  सरकारी  क्षेत्र  में  यह  एक  ऐसी

 संस्था  है  जिससे  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  विकास  ही  होता  है  ।

 यह  निगम  इस  उद्देश्य  से  बनाया  गया  था  कि  योजना  के  अख़बार  गैर  सरकारी  क्षेत्र  का

 विकास  किया  जाये  ।  हमें  यही  देखना  है  कि  क्या  हमारे  यह  उद्देश्य  पूरे  हो  रहे  हैं  ।

 कुछ  माननीव  सदस्यों  ने  बताया  कि  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों
 को  निगम  ने  सहायता  नहीं  दी  है  ।

 इसका  उतर  राजस्थान  के  मेरे  साथी  श्री  सोमानी  ने  ठीक  ही  दिया  कि  निगम  तो  पिछड़े  क्षेत्रों  की

 सहायता  करते  के  लिये  बहुत  उत्सुक  है प्र ौर  उसने  तो  निगम  बढ़े  कर  राजस्थान  के  मुख्य  मंत्री  को  लिखा

 भी  था  कि  राजस्थान  से  कोई  ग्रा वेदन  पत्र  नहीं  झपे  ।  में  निगम  को  इसलिये  जिम्मेदार  नहीं  ठहराता  ।

 लेकिन  में  सरकार  को  इस  निगम
 को

 उचित  निदेश  नहीं  देने  पर  दोषी  ठहराता  हूं  ।  एक  बात  भ्र ौर

 बताना  चाहता  हें  ।  मैंने  योजना  आयोग  से  पूछा  था  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  AaNT

 क्या  कर  रहा  है  ।  इसका  उत्तर  देते  हुए  योजना  आयोग  ने  मुझे  एक  सूची  भेजी  जिसमें  विभिन्न  राज्यों

 में  खान  तथा  उद्योगों  के  उत्पादन  की  प्रगति  बताई  गई
 थी  ।

 उस  सूची  के  ग्रनुसार  पता  लगा  कि

 बम्बई में  ८६,४००  लाख  रुपये  की  वस्तु ग्र ों  का  निर्माण  किया  गया
 ।  बम्बई का  नाम  उस  सूची  में

 सब  से  ऊपर है  परन्तु  सब
 से

 नीचे  उड़ीसा  का  नाम  तथा  उड़ीसा  के  ऊपर  राजस्थान  का  नाम  है  जिनके

 बारे  में  बताया  गया  है  कि
 इन  राज्यों

 में
 २०००

 लाख  रुपये
 तथा  २३००  लाख  रूपये  की  वस्तुयें

 बनाई  गईं  ।  में  बताना  चाहता  हं  कि  ऋण  मानने  के  लिए  इन  राज्यों से  आवेदन  पत्र  तभी  मिलेंगे

 जब  निगम  कम  सूद  पर  पिछड़े  क्षेत्रों
 के
 लोगों

 को  ऋण  देगा  ।  मेरा  सरकार  को  सुझाव  है  कि  निगम

 को  निहित  तथा  स्पष्ट  आदेश दिये  जाने  चाहिए  तथ  इस  विधेयक  में  इस  सम्बन्ध  में  उपबन्ध

 बनाया  जाना  चाहिए  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  निगम  इन

 क्षेत्रों  में  ऋण  अन्य  क्षेत्रों  की  तुलना  में  रिया
 बका

 यती  qe  की  दरों  पर  देगा  ।

 जहां  तक  निगम  के  ज  को

 मूल  भ्रंग्रेजी  में

 1705  (Ai)
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 [ar  हरिश्चन्द्र

 सवाल  मैं  यह  कहने  को  तैयार  हूं  कि  उसने  काफ़ी  weer  काम  किया  है  |  निदेश  देने  का  काम

 निगम  का  इसलिये  उसके  लिये  मैं  उसे  जिम्मेदार  नहीं  ठहराता  |

 इस  के  बारे  में  मेरे  मित्र  श्री  मुनि स्वामी  ने  एक  यह  सुझाव  दिया  है  कि  एक  संविहित  संस्था

 बनाई  जाये
 जो

 निगम  की  जांच  करे
 ।

 मैँ  तो  समझता  हूं  कि  निगम  स्वयं  एक  संविहित  संस्था  है  ।

 हमें  ऐसा  प्रयत्न  नहीं  करना  चाहिये  जिस  से  निगम  के  प्रबन्धकों  के  मन  में  इस  प्रकार  के  भाव  उठ  खड़े

 हों  कि  हम  उन  का  विश्वास  नहीं  करते  हैं  ।  इसलिये  मेरे  विचार  से  किसी  wea  संविहित  संस्था  की

 कोई  ग्रा वश्य कता नहीं  है  ।

 मेरे  मित्र  स्वतंत्र  दल  के  नेता  ने  प्रपने  भाषण  के  प्रारम्भ  में  बताया  था  कि  सरकार  इस  का

 ध्यान  रखे  कि  विधेयक  में  दिये  गये  अ्रघिकारों  का  दुरुपयोग  न  हो  ।  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  है  कि

 सरकार  के  पास  इस  विधेयक  में  बताये  गये  अधिकारों  से  कहीं  प्रतीक  अधिकार है  ।  परन्तु मैं  समझता

 हूं  कि  वह  एक  भी  ऐसा  उदाहरण  नहीं  बता  सकते  हैं  जब  सरकार  ने  उन  अधिकारों  का  दुरुपयोग

 किया  हो  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उन्हों  ने  यह  एक  अ्रनावयरक  बात  कही  |

 मेरे  मित्र  श्री  राजेन्द्र  सिंह  ने  भी  एक  ऐसी  ही  बात  कही  कि  निगम  केवल  सरकार  के

 पाती  व्यक्तियों को  ही  ऋण  न  दे  ।  मैं  चाहता  हु  कि  वह  कृपा  कर  के  हमें  ऐसे  उदाहरण  देते  कि  निगम
 '

 ने  सरकार  के  किन  पक्षपाती  व्यक्तियों  को  सहायता  दी  तो  प्रतीक  उचित  होता  ।  में  समझता  हैं

 कि  ऐसी  निराधार  बातें  सभा  में  नहीं  कही  जानी  चाहियें  ।

 श्री  नोशीर  भरुचा  खानदेश )
 :  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता हूं  ।  इस  का  उद्देश्य

 औद्योगिक वित्त  निगम  अधिकारों को  बढ़ाना  है  ।
 यह  बात  ध्यान में  रखने  योग्य  है  कि  यह  निगम

 एक  शक्तिशाली  संस्था  है  बीतेगी  इस  का  उचित  उपयोग किया  जाये  कौर  यह  देश  में  औद्योगीकरण

 के  विकास  में  बहुत  ही  सहायक  सिद्ध  हो  सकता  है  ।  कुछ  साम्यवादी  सदस्यो ंने  इसलिये  इस  का

 विरोध  किया  है  क्योंकि  वे  नहीं  चाहते  हैं  कि  गर-सरकारी  क्षेत्रों  में  उद्योगों  का  विकास हो  ।  इस  संशोधन

 अधिनियम  का  उद्देश्य  यह  है  कि  इस  के  कार्यकरण  में  जो  अ्रसमर्थतायें हैं  उन  को  दूर कर

 गीत  वित्त  की  शक्तियों  का  विस्तार  किया  जाय  ।  मेरा  मत  है  कि  यदि  ठीक  ढंग  से  इस  का
 उपयोग

 किया  जाये  तो  यह  हमारे  देश  में  श्रौद्योगेकरण  की  गति  को  ake  भी  तेज  करने  का  एक  शक्तिशाली

 साधन बन  जायेगा  |  अ्रद्ध॑विकसित  क्षेत्रों  की  सहायता  के  सम्बन्ध में  मेरा  निवेदन है  कि  प्रौद्योगिक

 दृष्टि  से  भ्रमण  विकसित  क्षेत्रों  के  विकास  का  प्रश्न  एक  नीति  विषयक  प्रइन  है  जिस  का  निगम  से  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  है  ।  यह  मामला  सीधे  सरकार  के  साथ  सम्बन्ध  रखता  है  ।  सरकार  का  कर्तव्य  है  कि

 वह  निगम  को  विशिष्ट  निदेश  दे  कौर  निगम  का  यह  कर्तव्य  है  कि  वह  इस  का  पालन  करे
 ।

 विकसित क्षेत्र  का  निर्णय  करना  निगम  के  प्राधिकार  क्षेत्र  में  नहीं  कराता  ।  इस  दिशा  में  निगम  की

 प्रा लोच ना
 निराधार  है  ।

 निगम  के  प्रशासन  के  सम्बन्ध  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  ।  ऋण  ५०  प्रतिशत तक
 लगायें

 गये  हैं  ।  यह  तो  उद्योग  के  लिये  आवश्यकता  से  अ्रधिक  जमानत  की  मांग  करने  की  बात  हुई
 |  इस

 में  कुछ  उचित  हिदायत  की  जानी  चाहिये  ।  सरकार  को  इस  के  लिये  स्पष्ट  निर्देश  जारी  करना

 चाहिये
 ।  इस  के  लिये  मैं  किसी  संविहित  निकाय  की  स्थापना  के  सुझाव  का  समर्थन  नहीं  कर  सकता

 |

 a
 ऑद्योगिक  वित्त  निगम  ने  अभी  क  चल  कर  काफी  wear  कार्य  करना  हैँ  ।

 तीसरी  योजना  में

 मल  sas  में
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 इस  महत्व  बहुत  श्रमिक  हो  जायेगा
 ।

 जबकि  उद्योगों
 को

 महत्वपूर्ण  काम  करना  है  ।
 इस

 विधेयक

 का  उद्देश्य  तो  केवल  यही  है  कि  अघिनियम  में  वह  कमियां  दूर  कर  ली  जायें  जोकि  पिछले  अनुभव

 के  आधार पर  देखी  गई  हैं  ।

 मुनेश्वर  दत्त  उपाध्याय
 )

 :  में  इस  सम्बन्ध  में  अधिक  न  कह  कर  केवल

 दो  एक  बातों  की  are  ही  सदन  ध्यान  श्रीकृष्ण  कराऊंगा  |  निगम  के  लिये  वित्त  व्यवस्था  करने

 झर  उसे  चलाने  की  प्रायः  €€  फी  सदी  जिम्मेदारी  सरकार  ने  ले  रखी है  ।  यह  सुझाव  बहुत

 ही  भ्रनुचित  है  कि  सरकार  की  कुछ  भी  सुनवाई
 न  की  जाय

 |  मेरा  मत  तो  यह  है  किਂ  निगम  पर  सरकार

 का  अधिक  नियंत्रण  होना  चाहिये  |

 जहां  तक  चीनी  मिलों  शर  सीमेंट  के  कारखानों  को  ऋण  देने  का  प्रदान  हूँ  वहं

 बिल्कुल  उचित  ही  है  ।  चीनी  मिलों  सम्बन्धी  ऋण  ऐसे  कारखानों  को  दिये  गये  हैं  जो  सहकारी

 तियों  द्वारा  चलाये  जाते  हैं  ।  सीमेंट की  भी  देश  में  बढ़ते  हुए  इमारती  कार्यों  के  लिये  बड़ी  आवश्यकता

 है  ।  निर्माण  कार्यो  का  यह  भ्रत्यावश्यक  अंग  है  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  लघ  उद्योगों  के  लिये  कुछ  भी  व्यवस्था  नहीं  की  गई  ।  मेरा  निवेदन  है

 कि  इस  निगम  की  स्थापना  लग  उद्योगों  को  सहायता  देने  के  लिये  नहीं  है  ।  यह  प्रत  यहां  उत्पन्न

 ही  नहीं  हो  सकता  ।  इस  के  अ्रतिरिक्त  सलाहकार  बों  में  परिवर्तन  करने  का  सुझाव  दिया  गया  है
 |

 मेरा  मत  है  कि  यह  बोर्ड  उद्योगपतियों  द्वारा  नहीं  चलाया  जा  रहा  है  ।  wie  इस  बोर्ड  का  कार्य  काफी

 सन्तोषजनक ढ़ग  से  चल  रहा  है  |  उपसमिति  की  रिपोर्टे  में  भी  यह  स्पष्ट  कहा  गया  है  कि  बोर्ड  का  काम

 सन्तोषप्रद रहा  है  ।  उस  का  गठन  भी  समूचित  रूप  से  किया  गया  sake कोई  शिकायत  उत्पन्न

 होने  का  भी  कारण  पैदा  नहीं  होता  ।  जिन  कमियों  के  सम्बन्ध  में  श्राम  शिकायतें  थीं  वह  विधेयक

 द्वारा  दूर  कर  दी  गई  हैं  |

 may  चित  a  सहकारी  बैंकों  से  ऋण  की  गारंटी  देने  के  सम्बन्ध  में  जो  सुधार  किया  गया  है

 वह  जरूरी  था  क्योंकि  उस  से  उन  प्रतिष्ठानों  को  चलाने  के  लिये  धन  प्राप्त  करने  का  आसान  तरीका

 मिल  जायेगा  ।  इस  के  ग्र ति रिक्त  हमारा  सराहनीय उपबन्ध  वह  है  जिस  में  भारत  में  बनी  मशीनों

 की  खरीद  के  सम्बन्ध  में  गारन्टी  देने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  से  मशीनों की  खपत  भी

 बढ़ेगी  तथा  इन  के  निर्माताओं  को  प्रोत्साहन  भी  मिलेगा  |

 पिछड़े  तथा  श्रद्धविकसित  क्षेत्रों  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  सहायता  देने  के  बारे  में  पूर्व  वक्ता

 ने  कहा  है  वह  ठीक  ही  है  कि  इन  को  उपयुक्त  सहायता  नहीं  दी  गई  है  लेकिन  उस  में  निगम का  कोई

 दोष  नहीं  है  ।  इस  के  लिये  संशोधन  प्रस्तुत  किया  जा  सकता  है  ताकि  इन  क्षेत्रों  की  सहायता  करने

 की  दिशा  में  निगम  को  ग्रन्थकार  प्राप्त  हो  जाय  ae  भी  गलत  है  कि  बहुत  से  लोग  निगम  का  लाभ

 उठा  रहे  हैं
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  निगम  का  कार्य  बहुत  शानदार  रहा  है  कौर  उस  में  जो  संशोधन  किये

 जा  रहे  उन  का  स्वागत  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  सदन  में  इस  विधेयक  के  बारे  में  जो  इलाघा  योग्य  बातें  कही

 गई  उन  के  लिये  मैं  प्रिया  साभार  प्रदर्शित  करती  हुं
 ।

 बहुत  से  लाभदायक  सुझाव  दिये  गये  हैं  कौर

 मैं  सदन
 को

 सरकार
 की

 कौर  से  अथवा  निगम  की  re  से  श्राइवासन  देती  हूं  किं  उन  सुझावों पर

 पूर्ण  रूप  से  विचार  किया  जायेगा
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  माननीय  सदस्यों
 को  भ्रांति मैं  उसे  दूर

 ही
 क

 कना
 जक

 मूल  झंप्रेजी  में
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 तार केरी

 प्रथम  दो  वक्ताओं  ने  कहा  है  कि  भारतीय  वित्त  निगम  के  बोर्ड  में  श्रमिकों  का  एक  भी  प्रतिनिधि

 नहीं  है  ।  यह  गलत  बात  हें  ।  यह  बोर्ड  ही  ऋण  वितरण  करने  सम्बन्धी  नीति  निर्धारित  करता  है  ।

 सरकार  अपनी  ओर  से  कुछ  सदस्यों  की  नियुक्ति  इस  बोर्ड  में  करती  है  ।  उन  में  से  एक  प्रतिनिधि

 कर्मचारियों  भी  होता  है  ।  सरकार  ने  एक  बड़े  ही  महत्वपूर्ण  ट्रेड  यूनियन  नेता  को  बोड़  में  एक

 निदेशक  नियुक्त  किया  है  ।  निदेशक  बोर्ड  ही  निगम  के  कार्य-संवात  के  बारें  में  नीति  निर्धारित

 करता है
 ।  सरकार  इस  बात  का  पूरा  श्यान  रखती  है  कि  बोर्ड  में

 प्र
 येक  हित  को  समूचित

 निधित्व  दिया  जाय  |

 इस  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  के  पास  भेजे  जाने  के  सुझाव  में  कुछ  तुक  नहीं
 है  ।  क्यों कि

 सभा  को  विधेयक  की  विषयवस्तु  पर  विवार  करने  का  पहले  चार  बार  ग्र वसर  मिल  चुका  है  ।

 लिये  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  के  सपुर्द  करने  की  कोई  ग्रा वश्य कता  दिखाई  नहीं  देती  ।  इम  का  तो

 केवल  एक  ही  परिणाम  होगा  कि  कार्य  में  देरी  हो  जायेगी  |  कुछ  माननीय  सदस्यों  का  सुझाव  भी  है

 कि  निगम  के  काय  में  तीव्र  लानी  चाहियें  ।  ate  इसे  बड़ी  लगन  के  साथ  काम  करना  चाहिये  |  वेसे

 भी  इस  विधेयक  के  विविध  तरंगों  पर  विभिन्न  समितियों  में  विचार  हो  चुका  ई  ।  संसद  की  प्रवर  समिति

 भी  इस  पर  विचार  कर  चकी
 है  ।  सत  १९५७  में  जब  इस  अ्धिनियन  का  पिछली  बार  संशोधन  किया

 गया  था  तब  से  इस  के  अ काय  संचालन  को  देखते  हुए  यह  निश्चय  हो  गया  है  कि  निगम  के  लिये  यह

 आवश्यक  है  कि  वह  औद्योगिक  क्षेत्र  में  सहायता  दे  ।  बार  बार  इस  के  बारे  में  प्रीत  पृथ्  गये  हैं  सरकार

 ने  सर्व  ही  उन  पर  भ्रमणी  तरह  निचार  किया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  भारत  रक्षित  बैक  से  तथा

 विभिन्न  मंत्रालयों  से  भी  परामर्श  किया  जा  चुका  है  कि  किस  प्रकार  इस  का  कार्य सं  चालन  सुगम  बनाया

 जाये  ग्रोवर  देवा  की  भाई  के  लिये  उसे  तेजी  से  आगे  बढ़ाया  जाये  |  गर्म  प्रवक्ता  यह  है  कि  निगम  जो

 भी  सहायता  कुछ  मिला  कर  उस  का  क्षेत्र  इस  क्षेत्र  में  कार्प  करते  वाली  प्रत्य  वित्तीय

 संस्थापकों  के  अनुरूप  ही  होगा  |  आर  इस  के  द्वारा  देश  की  श्रीद्योगिक  आवश्यक  तागों  को  पूरा  किया

 जायेगा  ।  इसी  उद्देश्य  से  तो  निगम  को  ate  ग्रीक  म्रधिकार  दिये  जा  रहे  हैं  ।  निगम  सम्बन्धी  सरे

 सिद्धान्त  में  लचीलेपन  की  व्यवस्था  की  गई  है  |

 ग्रनसूचित  बैकों  से  लिये  जाने  वाले  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  निगम  द्रव्  गारंटी  दिये  जाने  के

 पर्याप्त  कारण  हैं  ।  वास्तव  में  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  के  लिये  बाजार  में  जा  कर  ऋण  मांगता  बड़ा

 कथन  होता  है  |  वे  बैकों  के  पास  ऋण  मांगने  जाते  हैं  ताकि  वे  विकास  कर

 सकें  ।  भारत  राज्य  सरकार  तथा  सार्वजनिक  निकायों  arf  के  लिये  ऋण  मांगना  बहुत

 ही  म्बाबान  बात  है  ।  यह  तो  बड़ी  ही  विषम  स्थिति  होती  कि  निगम  बाजार  से  लिये  जाने  वले  ऋणों

 के  सम्बन्ध  में  तो  गारंटी  दे  लेकिन  बैंकों  से  लिये  जाने  वाले  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  गारन्टी  न  दे  ।  इस

 विधेयक को  उद्देश्य  इस  कमी  को  दूर  ही  करना  है  ।  निगम में  ६६  प्रतिशत  प ूजी  सरकार की  हे  ।

 यही  कारण  है  कि  निगम  को  १  कड़  रुपये  के  ऊपर  की  रकम  की  अतिरिक्त  गारंटी  से  मुक्त  करने

 वाला  संशोधन  किया  जा  रहा  है  |  निगम के  २०  प्रति  भ्रंश  सरकार  के  हैं  इस  के  अलावा  विशेष  बंदों

 के
 ४

 करोड़  लागत  की  गारंटी  भी  देती  है  ।  इस  के  अ्रलावा  ag  निगम  को  alas  से  अधिक  ऋण

 भी  देती हूं  ।  बोर्डों  के  प्रति  गारंटी  भी  देती  है  ।  कहने  का  तात्पर्य  यह  है  कि  निगम  के  धन  एकत्रित

 करने का  एक  मुख्य  सधन है  ।  इस  तरह  सरकार  ने  २५.७४  करोड़  रुपये  की  गारंटी दी  हुई  है  ।

 जप्त
 मैं  नहीं  समझती  कि  केवल  थोड़े  से  प्रतिष्ठानों  के  हित  में  इस  प्रकार  की  गारंटी  का  उत्तरदायित्व

 लेना  सरकार  के  लिये
 ara

 है
 प्रौढ़  न  ही  इसे  उचित

 ही
 समझा

 जा  सकता हें  |

 श्री  वारियर  ने  ऋणों  के  बारे  में  कहा  कि  यह  ऋण  केवल  थोड़े  से  उन  लोंगों  को  ही  दिये  जाते

 हैं  जिनके  पास  काफी  धन  है  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  कुछ  लोगों  का  कहना  है  कि
 इनका  प्रयोग
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 गत  ऐ
 क्लर्क  के  aye  में  किया  जा  रहा  है  ।  ।  मेरे  विचार  में  ऐसा  कहना  अच्छा  नहीं  लगता  ।.

 नीय  सदस्यों  ने  यदि  प्रतिवेदन  पढ़ा  हो  तो  उन्हें  जाता  कि  क्या  है
 ।

 लेकिन
 सदस्यों  की  जानकारी  के  लिये  में  यह  बता  चाहती हूं

 कि  Ro-g—-fo  तक  १४६  प्रतिष्ठानों

 को  लगभग  Yo  03  करोड़  रुपये  दिये जा  तुम्हें  |  बहुत  ही  ats  wae  पत्र  अस्वीकृत  किये  गय

 थे  ।  यद्यपि wa  तक  ८४.  ६१  करोड़  रुपये  स्वीकृत किय  जा  चके  हैं  ।  ५०.७३  करोड़  रुपये के

 ऋण म  गत  तीन  वर्षों  में  निम्न  प्रकार  से  ऋण  दिया  गया

 करोड़  रुपये

 घ

 ¢ ¢ » EUG—-YE  9  SS

 घ ४  ५६-६०  oe

 स्वीकृत  ऋणों  की  स्थिति  निम्न  प्रकार  है

 VEK—KG  ३  BE

 १६४५८-१५९  e  श  e  रे  CE

 VEYE—o  e  श  क  १७  ge

 2ExXY  Hay में  we  आवेदन पत्र  प्राप्त  हुए  जिसमें  से  केवल  एक  आवेदन  पत्र  अस्वीकृत

 किया  गया  ।  P&4u-Xs  में  जिन  आवेदन  पत्रों  की  अवधि  समाप्त  हो  गयी  थी  उनकी  संख्या  कुल

 १०  थी  ।  PEYT—KE  में  इस  प्रकार  के  अंध वदन  पत्रों  की  संख्या  केवल  २२  थी  अयार  PEXYE—TO

 में  तो  यह  संख्या  केवल  थी  ।  लेकिन  इस  के  लिए  निगम  को  कोई  दोष  नहीं  दिया  जा  सकता

 निगम  के  बनने  के  बाद  से  श्री  तक
 ८४.  ६१  करोड़  रुपये  जो  ऋण  स्वीकृत  हुए  उसमें  से  ३३.८८

 करोड़  रुपये  भगतान  न  किये  जा  सके  ।  इसके  लिए  भी  निगम  को  दोष  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  यह

 अन्तर  निम्न  प्रकार  से  पुरा  किया  गया

 करोड़  रुपये

 जो  ऋण  न  दिये  गये  अथवा  उपलब्ध  न  हो  सका  .  Fo, ky

 जो
 ऋण  इस  पर  स्वीकृत  हनना  fH  सरकार  की  मंजूरी  से

 उसे  दिया  उसके  लिये  Fo—-F—Fo  तक

 प्रतीक्षा  की  गयी  दी  जान  वाली  राशि  Ro,  ४२

 ऋण  जिनको  झावइ्यक  श्रौपचा  रिक

 कदी

 पुरी न  हो  सर्व

 शर  जो  दिये  जायेंगे  न

 स्पष्ट  ही  है  कि  निगम  का  इसमें  दोष  नहीं  है  कि  यह  राशि  नहीं  बांटी  जा  कुछ

 भूत  सिद्धान्तों  का  भी  पालन  वित्तीय  संस्थाओं  को  करना  पड़ता  क्योंकि
 इस

 औद्योगिक  वित्त  निगम
 की  €६  प्रतिशत  पूंजी  सरकार  की  है  ।

 कौर  बातों  को  छोड़  कर  में  प्रादेशिक  भेदभाव  की  बात  को  लेती  हूं  जो  कि  कुछ  एक  माननीय

 सदस्यों द्वारा  कही  गृह  मेरा  निवेदन  है  कि  निगम  से  प्रादेशिक  विषमता  के  दन  पर  विचार  की

 नहीं  की  जा  सकती  ।  क्योंकि  प्रादेशिक  भेदभाव  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  के  आ्राधार  पर  होता  है  ।

 निगम  बिल्कुल  निष्पक्ष  निकाय  है
 ।

 इस  सब  का  उत्तरदायित्व तो  सरकार  का  eA  सरकार इस
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 तारकेश्वर

 सब  के  प्रति  पूर्णरूप  से  सचेत  है
 ।

 प्रादेशिक  भेदभाव  को  कम  करने  के  बारे  में  सदन  में  जो  चिन्ता  व्यक्त द

 की  गई  हू  वह  सराहनीय  है  ।
 वह

 भी
 हमारी  राष्ट्रीय  नीति  होनी  चाहिये  ।  इस  पर  भी  इस  दिशा  में

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  जो  सुझाव  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  उनका  पूरा  सत्कार  किया  फिर  भी  मैं

 सरकार  की  कौर  से  अश्वासन  देना  चाहती हूं  कि  सभा  ने  जो  चिनता  व्यक्त  की  है  उस  पर  हम  विचार

 करेंगे
 गौर

 यह  ध्यान  रखेंगे  कि  निगम  के  मूल  स्वरूप  में  कोई  परिवर्तन  किये  बिना  कौर  इसके  दिन

 प्रति  दिन  की  कार्यवाही  में  कोई  हस्तक्षेप  किये  बिना  कोई  ऐसा  उपाय  ढूंढेंगे  कि  जैसे  ही  आवेदन  प्राप्त

 होंगे  इस  प्रश्न  पर  भी  विचार  किया  जायेगा  ।  निगम  द्वारा  जो  प्रतिवेदन  पत्र  स्वीकृत  किये  जायेंगे

 वे  वित्तीय  दृष्टि  से  ठीक  होने  हमारी  नीति  हमेशा  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  ही  निर्धारित  की

 जायेगी  |  बड़े  बड़े  ऋण  सरकार  के  म्रनुमोदन  से  ही  दिये  जाते  हैं  गर्त  यह  स्पष्ट  है  कि  वह  अपने

 नीति  सम्बन्धी  निर्णय  को  कार्यान्वित  कराने  के  प्रति  पूर्ण  रूप  से  सचेत  कौर  गतिशील  रहेगी  ही  ।

 साथ  ही  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखेगी  कि  वही  नीति  अपनाई  जायें  जो  अन्य  सरकारी  कार्यवाहियों  में

 अपनाई  गई  है श्रौर  गर-सरकारी  निकायों  को  लाइसेंस  इत्यादि  देते  हुए  भी  सरकार  ws  इस  सिद्धान्त

 का  पूरा  ध्यान  रखती  है  ।  प्रादेशिक  विषमता  का  दोष  न  जाये  इसके  लिए  भी  प्रयत्न  किया  जायेगा  ।

 इसके  लिये  छत  किसी  प्रकार  के  संशोधन  की  श्रावइ्यकता  नहीं  यह  बात  सरकार  तथा  भारतीय

 वित्त  निगम  के  बीच  वादविवाद  द्वारा  तथ  की  जायेंगी  |  निगम  पर  किसी  प्रकार  का  प्रादेशिक

 भेदभाव  लगाना  उचित  नहीं  ।

 हरिश्चन्द्र  माथुर  :  निगम  पर  किसी  ने  आरोप  नहीं  लगाया  उद्देश्य  यह  है  कि
 ऐसे

 निदेश  सरकार  जारी  करे  कि  अ्रद्ध॑  विकसित  क्षेत्रों  में  भी  उद्योग  फिर  पूंजी  को  श्रीकृष्ण  किया  जाये  |

 इसके  लिये  निगम  को  ऐसी  नीति  बनानी  चाहिये  कि  पिछड़े हुये  क्षेत्रों  में  उद्योग  का  विकास हो  |

 जीमती  तार कश् वरी  सिन्हा
 :  इस  दिदा  में  हम  से  जो  भी  होगा  वह  हम  अवश्य  यह  तो

 मैं  पहले  ही  कह  चुकी  हुं
 ।

 यह  बात  भी  गलत  है  कि  बड़े  बड़े  उद्योगों  को  ही  ऋण  दिये  जाते  हैं  ।  इस  बात  के  सेन  में

 श्री  मुरारका जी  ने  युक्तियां  ate  आंकड़े  प्रस्तुत  किये  हैं
 ।  इस  सम्बन्ध  में  मे  रा  निवेदन  है  कि  देश  के

 सात  बड़े  उद्योगों  के  लिए  जिन  ऋणों  का  भ्रनुमोदन  किया  गया  है  उनमें  से  २५.  ६२  करोड़  रुपये  चीनी

 उद्योग  सहकारी  संस्थानों  को  दिया  गया  है  ।  इस  प्रकार  सभी  महत्वपूर्ण  प्रौद्योगिक

 क्षेत्रों  को  कुछ  न  कुछ  धन  दिया  गया  है  ।  यह  कहना  निराधार  wk  अनुचित  है  कि  बड़े बड़े

 पूंजीपतियों को  ही  निगम  धन  दे  रहा  श्री  मुरारका  जी  ने  ५०  प्रतिशत  सीमा  में  कमी  करने  का

 प्रश्न  उठाया  है  |  उसके  सम्बन्ध में  निवेदन  है  कि  सरकार  Yo  प्रतिशत  की  सीमा  को  कम  करने  के  प्रदान

 पर  निश्चय ही  विचार  करेगी  ।  इसके  लिये  भी  अधिनियम  में  संशोधन  की  झ्रावश्यकता  नहीं है  ।

 fara  ही  सरकार  तथा  औद्योगिक  वित्त  निगम  इस  बारे  में  विचार  करेंगे  ।  कौर यह  तय  किया

 जायेगा
 कि

 हम  कया  कर  सकते  हैं  ।  कई  मामलों  में
 तो

 प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  ही  नियमों  को  कुछ

 ढीला  कर  देता  |  इस  दिशा  में  कि  मध्यम  उद्योगों  के  लिये  क्या  ate  रिक  किया  जा  सकता

 विचार  कहेंगे  ।

 श्री  सोमानी  ने  जो  परन  उठाया  है  उस  सम्बन्ध  में  निवेदन  है  कि  यह  विधेयक  किसी  बैंक  द्वारा

 दिये  गये  किसी ऋण  विशेष  के  सम्बन्ध  में  गारंटी  देने  के  लिये  निगम  को  बाध्य  नहीं  करता  ।  वर्तमान

 शप्रधिनिधम  की  घारा  ३  (  के
 meat

 उसको  समर्थ
 बनाने

 की  व्यवस्था  मौजूद  है  ।  फिर  भी
 ल cod  प  oo

 मिल  waar  में
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 निगम  पुरी  तरह  सचेत  रहेगा  कौर  आवश्यकता के  समय  विवेक  का  प्रयोग  करेगा  ।  प्रत्येक  मामले

 को  व्यक्तिगत  गुण  दोषों  के  ग्रा धार  पर  ही  लिया  जा  सकता  है  |

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  निगम  के  कार्यकलापों  का  समूचित  प्रचार  नहीं  किया  गया  |

 परन्तु  सदन  को  तो  उस  सम्बन्ध  में  सारे  तथ्यों  से  परिचित  करा  दिया  गया  है  ।  माननीय  सदस्यों

 ने  स्वयं  ही  इसकी  प्रशंसा  की  है  कौर  कहा  है  कि  समिति  का  प्रतिवेदन  बहुत  भ्रच्छा  है  कौर  उसमें  सभी

 बातों  को  व्यापक  रूप  से  दिखाया  गया  है  ।  अरत  इस  प्रकार  का  अरोप  ठीक  नहीं  है  ।  इसके  अतिरिक्त

 यदि  कोई  उस  प्रतिवेदन  की  प्रतिलिपि  चाहें  तो  उनको  उसकी  प्रति  उपलब्ध  हो  सकती  है  धौर

 इस  बात  का  पता  लगाया  जा  सकता  है  कि  ऋण  किस  किस  उद्योग को  दिये  गये  हैं  ।  कहा  गया  है  कि

 यह  ऋण  बड़ी  सावधानी  से  दिये  जाने  चाहियें  |  मेरा  निवेदन  है  कि  संसद  ने  निगम  के  काम  पर  काफी

 कड़ा  नियंत्रण कर  रखा  है  ।  उसी का  परिणाम  है  कि  one  स्थि।त  में  काफी  सुधार  दिखाई  देता  है  |

 और
 मैँ

 स्वयं
 इसके  कार्य  को  गत  दस  वर्ष  से  देख  रही  हूं

 ।
 सदन  ने

 भी
 निगम  के  कार्य  की  प्रशंसा  की

 परन्तु  PEXQ  में  निगम  की  स्थिति  ऐसी  नहीं  थी  कि  उसकी  इलावा  की  जा  सके  ।  ि. श्रन्त में में में  में
 उन

 तमाम  माननीय  सदस्यों  का  धन्यवाद  करती  हूं  जिन्होंने  विधेयक  a  समर्थन  किया  है  ।  मैं  प्रस्तुत  करती
 ७
 हूं  कि  पर  विचार  किया  जाय  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  प्रभात  कार  का  एक  संशोधन  है  ।  क्या  में  उसे  मतदान  के  लिये

 रखूं  ।

 tat  वॉरियर  :  हम  उस  पर  जोर  नहीं  देते  ।

 सभा  की  ग्र नुम ति  वापस  लिया  गया  |

 सभापति  महोदय  प्रश्न यह  है  :

 प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  ew  में  अ्रग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 महोदय  :  ब  मैं  खंडों  को  लेता हूं
 ।  खंड  २  से  ४  के  बारे  में  कोई  संशोधन  नहीं

 में  उन्हें  मतदान  के  लिये  एक  ही  साथ  रखूंगा  ।

 प्रदान यह  है  :

 २  से  ४  विधेयक  किंग  बनें  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ग्रा  |

 खंड  २  से  ४  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खेद  X—— (AT  २३  का

 श्री  बैरियर
 :  मैँ  अपने

 संशोधन
 संख्या  १  से  ७  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 इन  संशोधनों  को  स्वीकार  करने  से  औद्योगिक  वित्त  निगम  का  रूप  बदल  जायगा  ।

 लाभ  यह  होगा
 कि  क्योंकि इस

 विधेयक  को  शीघ्रता  से  बिना  संयुक्त  समिति को  भेजे  पारित  कर  रहे

 शिकार  दिये  ग  हैं  ।
 लि

 इनके  कारण  इस  पर  कुछ  नियंत्रण  रह

 aa

 ।  निगम  को  काफी
 |

 मूल  ata  में
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 जो  ऋण  दिय  जाते  हैं  उनकी  समुचित  गारंटी  होनी  चाहिये  ।  मेरे  सभी  संशोधन  ऐसे  हैं  जिनसे

 किसी  त्र  कार  को  हस  हो  ने  की  सं  भावना  नहीं  इससे  निगम  कई  कष्टों  कौर  प्रभावों  से  बच  जायेगा  ।

 मंत्री  महोदय  को  इन्हें  स्वी
 कार  करने  में  कोई  कष्ट  नहीं  होना  चाहिये  |

 पनी  मुझे  श्री  वारियर  के  संशोधनों  की  बात  बिल्कुल  समझ  में  नहीं  झाई  ।  प्लाई

 बैक  का  उदाहरण  ठीक  नहीं  है  ।  गारंटी  देने  से  पूर्व  निगम  विस्तार  से  सा  ग  देख  भाल  करेगा  ।

 इस  प्रकार  के  किसी  भी  आपात  की  संभावना  दिखाई  नहीं  देती  जिसकी  व्यवस्था  करने  के  लिये

 इन  संशोधनों  की  प्रावद्यकता  हो  |

 श्रीमती  तार कंद वरी  सिन्हा  :  एक  वात  स्पष्ट  तौर  पर  समझ  लेनी  चाहिये  कि  विधेयक  किसी

 बेक  द्वारा  दिये  गये  किसी  ऋण  विद्वेष  के  सम्बन्ध  में  गारंटी  देने  के  लिये  निगम  को  बाध्य  नहीं  करता  |

 यह  तो  निगम  को  गारंटी  देने  के  लिये  ही  सक्षम  बनाता  है  ।  कौर  गारंटी  देने  से  पूर्व  निगम  खूब  प्रगति

 तरह  से  rg  विवेक  से  काम  लेगा  ।  जिस  उपबन्ध का  उल्लेख  किया  गया  वह  तो  केवल  एक  समर्थ

 बनाने  वाला  उपबन्ध  है  ।  निगम  गारंटी  देने  से  पूर्व  अत्यधिक  सजग  रहेगा  फिर  अपने  विवेक  का  प्रयोग

 करेगा  ।  कि  वह  अपने  द्व/र।  प्रत्यक्ष  रूप  से  दिये  जाने  वाले  तौर  ऋणों  के  बारे  में  सजग  रहता

 है  ।  माननीय  सदस्यों  ने  जो  सन्देह  व्यक्त  किये  हैं  वे  निराधार  हैं  we  ऐसी  कोई  बात  नहीं है  ।

 ऋण  को  झ्शा  में  बदल  देने  की  बात  कही  गयी  है  बात  यह  है  कि  आखिर  निगम  को  कुछ

 तो  नफा  प्राप्त  करना  ही  है  ।  सभा  ने  जीवन  बीमा  निगम  आर  भारत  के  औद्योगिक  ऋण  अथवा

 fafeatsr:  निगम  को  भी  अपने  ऋणों  को  भ्रंश ों  में  ८: ६:16  खरीदने  ate  खुले  बाजार  में  जाने

 की  अ्रनुमति  दे  दी  हे  ।  इसी  प्रकार  हमने  निगम  के  लिये  व्यवस्था  की  है  कौर  उसे  ऐसा  करने  को  समर्थ

 बना  दिया है  ।  परन्तु  इसका  यह  तात्या  कदापि  नहीं  है  कि  वह  जो  चाहे  इस  दिशा  में  कर  सकता  |

 यह  भी  वास्तव  में  केवल  समर्थ  बनाने  वाला  उपबन्ध  ही  यदि  निगम  लाभदायक  कौर  उपयोगी

 समझे  तो  किसी  समवाय  के  अंश  खरीद  सकता  है  |  इसमें  भी  उसे  घाटे  का  सौदा  करने  की

 aqua  नहीं  है  यद्यपि  विधेयक  में  यह  भ्र धि कार  निगम  को  दिये  हैं कि  वह  लचीला  दृष्टिकोण

 अपना  सकता
 निगम  को  इस  बात  की  भी  छुट

 दी
 गई  है

 कि
 वहू  ऋण  का  कुछ  भाग

 फ़र्श

 खरीदने  अथवा ऋण  पत्र  खरीदने  में  लगा  सकता  है  ।  में  इस  बात  को  स्वीकार  करती  हूं  कि

 इस में  कुछ खतरा भी  परन्तु  व्यापार  में  थोड़ा  बहुत  खतरा  तो  लेना  ही  होता  हे
 ।  परन्तु

 मुझे  विश्वास  है  कि  निगम  एक  चतुर  वित्तीय  निकाय  की  हैसियत  से  काफी  सचेत  रहेगा

 और  काम  करेगा  ।  विधेयक के  खंड ८  की  धारा  ४२  में  संशोधन  कर के  यह  व्यवस्था

 कर  दी  गयी  हैकि इस  दिशा  में  सरकार  जो  निगम  बनायेगी  उन्हें सरकारी गजट  में  छापा  जायेगा
 शर  ३०  दिन

 के
 भीतर

 संसद्‌  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जायगा
 ।  यदि  वह  नियम  जनहित  के

 विरुद्ध  तो
 सं  सद  उस  के  विरुद्ध  निर्णय  ले  कर  उस  में  समुचित  परिवर्तन

 कर  सकती  है  ।

 इस  मामले  में  भी  संदेह  की  बात  नहीं  रह  जाती  प्रस्तुत  संशोधनों  में
 सार  की  बात

 कोई

 नहीं  ् बत: म  उन्हें  स्वीकार  नहीं  करती ।

 सभापति  महोदय :  क्या  माननीय  सदस्य  संशोधनों पर  आग्रह  करते

 श्री  वॉरियर  +  जी  हां  ।

 सभापति  महोदय :  तो  मैं  उन  सब  को  एक  साथ  मत  दान  के  लिये  रखूंगा
 ।

 में
 संशोधन

 संख्या  १  से
 ७

 तक  मतदान  के  लिये  रखता  हूं
 ।

 मल  अंग्रेजी  नम



 ३०  १८८२  )  औद्योगिक  fra  निगम  )  विधेयक  २३३२३

 सभापति  Trot au  द्वारा  संशोधन  संध्या  १  से  ७  मतदान  के  लिए  रखें  गई  तथा  इ.र्वीकृत

 हुए |

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है

 खंड  ५  विधेयक  का  ग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ञ्  |

 खंड  ५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड  ६--(धारा  २४  का

 fat  वॉरियर  :  में  अपना  संशोधन  संख्या .  ८  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 चूंकि  श्री  प्रभात कार  ने  इस  की  झ  हो  व्याख्या  कर  दी  गर्त  इस  बारे  में  मैं  ौर  कुछ  अधिक

 नहीं  कहना  चाहता  |

 STRELA  चना संझा  धन  सख्या
 सभापति  महादेव  :  क्या  ८  पर  माननीय  सदस्य  रा ग्र  करते

 भी  वॉरियर  जी  नहीं  ।

 संशोधन  संख्या  ८,  सभा  को  अनुमति  वापिस  लिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  चूंकि खंड
 ६,  e  शर

 ८
 के  बारे

 में
 कोई  संशोधन  नहीं  wa

 में  खंड  ६,  ७  शर  ८  को  एक  साथ  मतदान  के  लिए  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 प्रश्न  यह  है

 खंड  ६,  कौर ८  विधेयक  का  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  ६,  ७  शौर  ८  विधेयक  में  जोड़  दिये  गय  |

 सभापति  महोदय
 :  प्रश्न  यह

 का  नाम  विधेयक  का  अंग ‘fe  खंड  १,  अधिनियमन  qa  ak  विधेयक
 )

 बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खंड  १,  अधिनियमन  सुत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 जीमती  तारकेख्ररी  सिन्हा :  श्रीमन्‌  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं

 1.0
 विधेयक  को  पारित  किया  जायें  ।

 सभापति  महोदय :  set  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित किया
 ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 मूल  ast  में



 ३३२४  २१  Ko

 मध्यम  पत्तन  विकास  समिति  के  प्रतिवेदन
 के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री  त०  ब०  fara  राव  )  :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं

 ag  सभा  मध्यम  पत्तन  विकास  समिति  के  प्रतिवेदन  जो

 REO  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  विचार  करती है  ह

 यह  समिति  ReXs  में  नियुक्त  की  गई  थी  ।  इस  ने  अरपना  प्रतिवेदन  EKO  में

 प्रस्तुत  किया जो  &  १९६०  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  |  इतनी  अवधि  बीत

 जाने पर  भी  हमें  अब  तक  यह  पता  नहीं  है  कि  सरकार  ने  सिफारिशों  पर  क्या

 कार्यवाही  की  है  ।

 [attaat  ty  चक्रवर्ती  पीठासीन

 छोटे  बन्दरगाहों  का  विकास  का  विचार  बहुत  उत्तम  है  क्योंकि  बड़े  बड़े

 इतने  विशालकाय हो
 गये

 हैं  कि
 उन  में  फेर  बदल  करने  से  हमारा काम  पूरा

 नहीं  होगा  ate  धनराशि  भी  अधिक  व्यय  करनी  पड़ेगी ।

 हमारे  सामने  लौह  अयस्कों के  निर्वात  का  yea  है  ।  प्रतिवेदन  में  भी  बताया  गया

 है  कि  qq  योरोपीय  देश  लौह  अयस्क  के  खरीददार  हूँ  ।  ऐसा  wa  है

 कि  तीसरी  योजना  केद्रित  तक  हम  ko  लाख  टन  लौह  ग्राहक  का  निर्यात  करने  योग्य

 हो  जायेंगे  ।  इसलिए  हमारे  ag  marae  कि  हम  मध्यम  श्रेणी के  कुछ

 बन्दरगाहों  को  बड़े  बन्दरगाहों  का  रूपदें  ।

 ग्राहक  प्रदेश  की  कनाडा  को  लीजिये  ।  प्रतिवेदन  में  भी  बताया  गया  है

 कि  इस  बन्दरगाह  का  विकास  किया  जाना  चाहिये  जिस  से  यहां  वार्षिक  चार  लाख  टन

 भार  को  लादा  उतारा  सके  |  इसका  विकास  जिस  से

 भद्राचलम  से  तथा  wea  स्थानों  से  तिलहन  a  मूंगफली  का  निर्यात

 । आसानी  से  किया  जा  सके  हम  जानते  हैं  कि  विजगापटनम  बन्दरगाह  wa

 दण्डकारण्य  तथा  न्य  निर्माण  कार्यों  के  कारण  बहुत  खचाखच  रहने

 है  |  हमें  पता  है  कि  भिलाई  इस्पात  aaa  परियोजना  की
 मशीनें  प्राणी

 विज्ञागापतनम  बन्दरगाह  पर  जगह  न  होने  के  कारण  नहीं  उतारी  जा  सकें  ak

 उन  को  कलकता  ले  जाया  गया  |  परन्तु  वहां  पर  भी  बहुत  दिनों  के  बाद  भारी  विलम्ब

 शुल्क  देकर  ही  इन  मशीनों  को  उतारा  सका  ।  इस  कारण तथा  आन्ध्र

 के  खम्मम-वारंगल  जिलों  के  लौह  वयस्कों  को  निर्यात  के  कारण  आवश्यक

 है  कि  काकिनाडा  बन्दरगाह  को  बड़ा  बन्दरगाह  बनाया  जाये  ।  मुझे  पता  लगा  है  कि

 राज्य  व्यापार  निगम  इस  क्षेत्र  में  पांच  लाख  टन  लौह  वयस्क  का  निर्यात  करना

 चाहता  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  समिति  के  समक्ष  यह  बात  क्यों  नहीं  बताई

 गई  ।  इस  के  अ्रतिरिक्त  इस  बात  पर  भी  विचार  नहीं  किया  सिंगरेनी  कोयला

 खानों  में  को  कोयले  का  निर्वात  किया  जा  सकता  है  ।  यह  सभी  क्षेत्र

 बन्दरगाह  के  निकट  हैं  ;
 ah  इसका  विकास  करनें  पर  पर्याप्त  विदेशी  मुद्रा

 प्राप्त  हो
 सकती

 है  |

 मल ५  sist  में



 ट्रे ०  552.0  मध्यम  पत्तन  विकास  समिति  के  प्रतिवेदन  के  ३३२५

 बारे में  प्रस्ताव

 मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार को  शीघ्रातिशीघ्र  काकिनाडा  बन्दरगाह  का  विकास  करना

 चाहिए  |  ऐसा  करने  के  लिये  आवश्यक है  कि  ४००  फीट  चौड़ी  ४०  फीट  गहरी  चार

 मील  लम्बी  एक  नहर  जाये :  ५  करोड़  रुपये  से  ६  करोड़  रुपये की  लागत

 ६  बर्थ  बनाई  जानी  इस  प्रकार  की  व्यवस्था कर  लेने  पर  लौह  वयस्क  तथा  कोयलें

 का  निर्यात  बड़ी  ग्रा सानी  से  हो  सकता  |

 इस  के  म्रतिरिक्त  मंगलौर  बन्दरगाह  का  विकास  करने  पर  भी  लौह  शअ्रयस्क का  निर्यात

 करने  में  ग्रा सानी  होगी  ।  में  बताना  चाहता  हूं  कि  ares  क्षेत्र  की  खानों  में  पूरी  क्षमता से  लोहा

 इसीलिए नहीं  निकाला  जा  रहा  है  क्योंकि  वहां  पर  परिवहन साधन  पर्याप्त  नहीं  है  ।  मैं  ने

 देखा  है  कि  मद्रास  विभाग  में  dara  तथा  गूटी  स्टेशनों  पर  भारी  मात्रा में  ate

 अयस्क
 पड़े  हैं  ।  मं समझता  हू ंकि  यदि  मंगलौर  को  बड़ा  बन्दरगाह  बना  दिया जाये  तो

 देवा
 में  लौह  अयस्कों  निर्वात  किया

 जा
 सकता  है  ate  विदेशी

 मुद्रा  प्राप्त
 की  जा  सकती

 |

 तूतीकोरिन  परियोजना  एक  अघिकृत  परियोजना  है  क्योंकि  इसका  सम्बन्ध  सेतुसमुद्रम

 से  है  ।  इसलिए  सेतुसमुद्रम  परियोजना  शौर  तूतीकोरिन  बन्दरगाह  का  विकास  करने

 को  उस  क्षेत्र
 की  परिवहन  संबंधी  कठिनाइयां  काफ़ी  हद  तक  दुर  हो  जायेंगी  ।

 सभापति  महोदय :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 श्री  मोहम्मद  इमाम  :  प्ली मन  इस  समिति  के  प्रतिवेदन  को  पढ़ा  है

 ar मैं  समिति  के  सदस्यों  को
 बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने बड़े  गहन  mera के  बाद

 यह  बताया  कि  कहां  कारण  से  तथा  मध्यम  श्रेणी  के  बन्दरगाहों  का

 भारत  का  तट  लगभग  ३,५००  मील  लम्बा  है  परन्तु  यदि  हम  इस  तट  पर

 की  संख्या  देखें  तो  पता  लगता  है  कि  यह  संख्या  है  ।  में  समझता  हूं

 कि  किसी  देश  के  विकास  के  लिए  पर्याप्त  बन्दरगाहों  का  नितान्त  भ्रावश्यक  है  ।

 मैँ  केवल  मंसूर  राज्य  के  बन्दरगाहों  के  विकास  के  बारे  में ही  सभा  में  बताऊंगा

 मैसूर  राज्य
 की

 यह  चिर  इच्छा रही  है  कि  मैसुर  में  एक  बड़ा  बन्दरगाह  श्री  विश्वेश्वरैया

 तथा  उन  के  बाद  के  सभी  लोगों  ने  भटकल  को  बड़ा  बंदरगाह  बनाने  का  प्रयत्न

 किया  ।  परन्तु कई  कारणों  से  योजना सफल  नहीं  हो  पाई  के  बाद  राज्यों

 का  पुनर्गठन  किया  गया  और  मैसूर  राज्य  को  दो  विकसित  AK

 करवाई  तभी  से  हम  भारत  सरकार  पर  जोर  डाल  रहे  हैं  कि  इन  का

 विकास  किया  जाये  ।  इस  के  बारे  में  कई  समितियां नियुक्त  की  गईं  ;  जिन्होंने  कई  बन्दरगाहों

 के  विकास की  सिफारिश की  परन्तु  सरकार  ने  उन  सिफारिशों  के  बारे  में  कोई  कार्यवाही

 नहीं की  ।  मुझे  भ्राछंका  है  कि  कहीं  इस  समिति  की  सिफारिशों  का  भी  adt  हाल
 न

 मिल  भोजी  में



 ३३९६  मध्यम  पतन  विकास  समिति  के  तीन  के  २१  १९६०

 बारे  में  प्रस्ताव

 मोहम्मद

 जानते  हूँ  हमारे  देश  में  उड़ीसा  तथा  मैसूर  राज्य  बेल्लारी

 जौर  के भानागूंडी में लो हे में  लोहे  की  खाने  sare  कई  देश  हम  से  लौह  वयस्क  मांग

 जापान को  तो  लौह  वयस्क  जाही  रहा  है  ।  परन्तु  जापान  के  ग्र ति रिक्त  चेकोस्लोवाकिया

 पोलैंड  रूमानिया  इटली  इरादी  wea  देव  हैं  जिन्होंने  लौह  भ्रामक की  मांग की  है  ।

 उन्होंने यह  भी  कहा  है  कि  लौह  ग्राहक  पश्चिमी  तट  के  किसी  पत्तन से  दिया  जाय े।  पश्चिमी  तट

 में  कार्रवाई  शर  मंगलौर  बन्दरगाह एसे  हैं  जिनका  विकास  होने  पर  भारी  जहाजों  को  भी  वहां

 खड़ा  किया  जा  सकेगा  |  उन्होंन यह  भी  कहा  है  fe  यदि  मंगलौर  से  निर्यात  संभव हो  तो

 a ह  देवा  घटिया  किस्म  के  लौह  अयस्क  भी  खरीद  सकते  ।

 इस  समय  लौह  झ्र यस्क  लेने  के  लिए  इन  देशों  को  बम्बई  काकिनाडा  जाना

 wt यह  नहीं  चाहते  क्योंकि  एक  टन  पर  ३०  रुपये  भाड़ा  पए  जाता है  ।

 एसी  स्थिति  में  यही  सर्वोत्तम  उपाय  है  पश्चिमी  तट  पर  एक  बन्दरगाह  बनाया  जाये

 श्र  उसको  रेल  a  मिलाया  जाये  जिस  से  लौह  वयस्कों का  ara से  निर्यात  किया

 जा  सके  |

 हम  कई  वर्षों  से  लगातार  यह  मांग  कर  रहा  कि  हसन से  मंगलौर  तक  १३०  मील

 की  .  रेलवे  लाइन  बना  दी  |  परन्तु  सरकार  हमारी  मांग  को  ठुकराती  चली  श्री रही  है
 ।

 के  होस्ट  से  गन्तव्य  तक  बड़ी  लाइन  बनाने  गुन्तकल से रेनीगुन्टा से  रेनीगुन्टा

 तक  तथा  बंगलौर  से  जोल्लारपेट  तक  दोहरी  लाइन  बनाने  कीं  योजनायें  सरकार  न

 बनाई  हैं  ।  इन  योजनाश्रों  को  देखने  पर  पता  लगता  है  कि  कुछ  ऐसा  किया  जा  रहा

 है
 जिस  से  पश्चिमी  पर  बन्दरगाह  न  बनाये  जाये  ait  लौह  वयस्क  पूर्वी  तट  पर  ही

 ले  जाये  जायें  ।  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  यदि  कार्रवाई से  कोत्तूर से

 रायद्रग  से  चितलद्रग  की  तीन  बना दी  जायें  तो  १००  मील  की  समुद्री

 यात्रा  | बच  सकती  है

 ,  महोदय  पीठासीन

 सरकार  होजपट  से  गुप्तिल  तक  तथा  गुन्तकल  से  रेनीगुन्टा  तक  दोहरी  लाइन  बनाने

 की  तथा  भार कोरम से  मद्रास  तक  रेलवे  लाइन  बनाने  की  योजना  में  लगभग  २१  करोड़  रुपये  लगेंगे

 जब  कि  org  केवल ३  ५  प्रतिशत  होगी  ।  परन्तु  मैंने  जो  लाइनें  बताई  हैं  उनकी  लागत  रेलवे  बोर्ड  ने

 १४  करोड़  रुपये  बताई  है झ्ौर भराय ८ ८  ३५  प्रतिशत  बताई  है  इसके  म्रतिरिक्त  बन्दरगाह  के
 विकास

 में  १०  करोड़  रुपया  लगेंगी  कौर  ४५  लाख  रुपये  वार्षिक  की  are  हो  जायेगी  ।  इससे  स्पष्ट  हो

 जाता  है  कि  सरकार  को  इसका  विकास  करना  चाहिये  प्रौढ़  रेलवे  लाइनों  को  बनाना  चाहिये  जिससे

 अ्रघिक  sr  हो  सके

 पत्तन  विकास  समिति  ने  अपने fal  सुधार  :  उपाध्यक्ष  मध्यम  पत्त

 बदन में  लौह  भ्रामक  के  निर्यात  के  महत्व  पर  अधिक  जोर  दिया  समिति  ने  अपने  प्रतिवेदन में

 बताया है  कि  भारतीय  लौह  saree  निर्यात  व्यापार  की  मुख्य  मद  कौर  भारत  अपनी  किस्म

 ए
 लौह  वयस्क का  निर्यात  करने में  समय  भी  है  ।

 नाला क

 मल  प्रंग्रेजी  में



 ३०  १८८२  )  मध्यम  gat  विकास  समिति  के  प्रतिवेदन  के  ्य द 4 चन गश

 बारे में  प्रस्ताव

 सभी  जानत ेहैं  कि  समस्त  भारत में  उड़ीसा  में  ही  सबसे  प्रतीक  लौह  अयस्क  का  उत्पादन

 होता  है  ।  उड़ीसा  से  टाटा  अ्रायरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  को  ५०  वर्षो ंसे  लोहा  मिलता  रहा

 दब  राउरकेला  कौर  दुर्गापुर  को  लोहा  दिया  जा  रहा  है  ।  जापान  को  प्रति  वर्ष  २०  लाख  टन

 लोहे  अ्रयस्क दिया  जा  ।  के  में  लगभग  १३००  लाख  टन  लौह  है  ।  इस

 क्षेत्र  क ेनिकट  उड़ीसा  में  प्रदीप  बन्दरगाह

 जनवरी  auc  में  प्रदीप  को  छोटा  बन्दरगाह  घोषित  किया  गया  जबकि  उड़ीसा के

 निवासी  हम  लोग  भारत  सरकार  से  ce aC)  से  आग्रह  कर  रहे  थे  कि  इस  को  बड़ा  बन्दरगाह  बनाया

 जाये  ।.  asi  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  भारत  सरकार  ने  इस  बन्दरगाह  के  विकास  को  तब  प्राथमिकता

 दे  दी

 पूना  ग्रुसंबान  केन्द्र  ौर  जापानी  फर्म  जीसस  किनोशिता  एण्ड  कम्पनी  ने  प्रदीप  बन्दरगाह

 के  बारे  में  प्रयोग  किए  हैं  जिनके  बड़े  सुन्दर  परिणाम  निकले  हैं  ।  इस  बन्दरगाह  लागत  €  ५

 करोड़  रुपये  कती गई  है
 |  मुझे  प्रतन्नता है  कि  इसके  प्राथमिक  कार्यों  के  लिये  €  €  लाख  रुपये  भारत

 सरकार ने  आवंटित किए  हैं  ate  तीसरी  योजना  में  ५४५ .  3०  लाख  रपये  रखे  हैं  ।  मैं  करता

 हूं  कि  यह  कार्य  तीसरी  योजना  की  समाप्ति  से  पहले  ही  पूरा  हो  जायेगा  ।

 परन्तु  मैं  चाहता  हूं  कि  जिस  शीघ्रता  से  इसका  विकास  किया  जा  रहा  है  उससे  भी  कही  अधिक

 शीघ्र  से  इसका  विकास  होने  की  झ्रावश्यकता है  जिससे  उसी  शीघ्रता  से  हम  विदेशी  मुद्रा  प्रापत

 कर  सक  |  इसके  Wiarcey  अराज  हम  देखते  हैं  कि  क  नक ता  बन्दरगाह  पर  aga  भीड़-भाड़  रहती

 है  कौर  बड़े-बड़े  जहाज  इस  बन्दरगाह  में  नहीं  घूस  पाते  हैं  समझता हूं  कि
 प्रदीप

 पतन
 का  शीघ्र

 हो  जाते  पर  यह  कठिनाई  भी  दूर  हो  जायेंगी  ।

 यह  खेंद  का  विषय  है  कि  तीसरी  योजना  में  रेलवे  ने  कलकत्ता-मद्रास  रेलवे  को
 खानों

 से  मिलाने के  लिए  धनराशि  नहीं  रखी  यह  पूरी  केवल  १७  मील  मैं  अराना  करता हैं  कि

 परिवहन  मं  मालय  रेलवे  को  इस  लाइन  को  बनाने  के  लिये  बाध्य  कर  देगा  |

 जब  भी  कभी  पत्तनों  के  विकास  की  बात  कही  जाती  है  तभी  रेलवे  के  विकास  का  प्रश्न  सामने

 जाता  रेलवे  से  जब  लाइनें  बनाने  को  कहा  जाता  है  तब  हमें  धन  की  कठिनाई  विदाई  जाती

 तब  तो  वह मैं  समझता  हूं  कि  aa  वह  समय  नही ंह  जब  हमें  कठिनाइयां  बताई  जाये ं।

 समय  है  जब  देश  के  विकास  के  लिये  कार्य  किया  जाये  ।  यदि  रेलवे  लाइनें  बना  दी  जायें  तो  मुझे  पुरा

 विश्वास  है  कि  परदीप  पत्तन  का  शीघ्र  विकास  हो  जायेगा  ate  जितना  धन  इसके  विकासਂ  में  लगेगा

 उससे  कहीं  ज्यादा  इस  बन्दरगाह से  मिल  जायेगा  ।

 श्री  हरविन्द
 घोषाल

 )
 :  सबसे  पहले  मैं  मुख्य  पत्तनों  की  बात  करना

 चाहता
 वे  उपेक्षित हैं

 ate  उनमें  ग्र प्रे तर  विकास
 की  atc  ध्यान  नहीं  दिया जा  रहाहै  ।

 बड़े  खेद  की  बात  है  कि  कलकता जैसे  बड़े  बड़े  पत्तन  उपेक्षित  भ्र वस् था में  पड़े  हैं  ।  कलकत्ता  पत्तन

 की  अवस्था  तो
 गत

 १५
 वर्षों  में  बहुत  ही  खराब  हो  गई  दूसरे  महायुद्ध से  पूर्व  वहां  १६०००

 टन  के  जहाज  भी  ard  जाते  थे  परन्तु  wear  स्थिति  इतनी  खराब  हो  गई  है  कि  वहां  Zooo df टन  के  भी

 नहीं  प्रा  जा  सकते  ।  कारण  यह  है  कि  नदी  के  तल॑  से  रेत  मिट्टी  हटाने  वाले  पन्‍नों  की  संख्या  पर्याप्त

 महीं  इसका  परिणाम  यह  gard  कि  नदी  तल  में  श्र  भी  प्रिक  रेत  शर  मिट्टी  भर  गई

 पानी  का  संभरण  करने  वाले  झा रक का
 ate

 को
 काम  भी  कभी  नहीं  किया  गया  है

 1
 इसका

 सल अंग्रेजी में
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 बारे में  प्रस्ताव

 प्ररविन्द

 परिणाम  यह  होता  है  कि  बड़े-बड़े  बन्दरगाह  अपनी  क्षमता के  कार्य  नहीं  कर  पाते  ie

 इस  प्रकार वे  राष्ट्र  की  पूरी  सेवा
 जो

 कि  उन्हें
 क

 रनी  चाहिये  नहीं  कर  पाते
 ।

 सब  से  प्रथम  हमारा

 कर्तव्य यह  होना  arta  कि  इन  म  राय  पत्तनों  का  ठीक  ढंग  से  विकास  किया  जाय  |  ग्रोवर  उन्हें  उनकी

 पूरी  क्षमता  के  अनुकूल  बनाया  जाये  |

 यह मद  पत्तन  विकास  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  एक  समिति  की  स्थापना  की  थी  जिसने  १९६०

 मप्र पता  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  इन  पत्तनों का  विकास  निर्यात  व्यापार  अथवा

 कच्चे  लोहे  पर  निर्भर  करता है  सरकार  का  विचार है  कि  १९६६-६७ तक  १३०  लाख  टन

 कच्चे  ated  निर्यात  करने  की  सं  भावना  है  |  ग्रोवर कुछ  वर्षों  में  यह  बढ़  कर  १४५०  टन  तक  हो  सकता

 ad:  समिति  का  मुख्य  काम  यह  देखना  था  कि  इन  पत्तनों  की  क्षमता  AT  कर  १५०  लाख  टन

 तक  हो  जाय े।  उपरोक्त  पत्तन  विकास  समिति  ने  १४  पत्तनों  के  विकास  करने  की  सिफारिश  की

 @  कौर  प्रत्येक  पत्तन  के  विकास  के  लिये  सुझाव  दिये  हैं  ।  मेरा  निवेदन है  कि  सरकार  को  समुद्रतट

 वाले  ग्रामों  राज्यों  में  एक  एक  पत्तन  का  विकास  करना  इसका  फल  यह  होगा कि  देश  से

 खनिजों  के  निर्यात  में  विधि  होगी  ak  दूसरे  राज्यों  को  भ्र पने  यहां  औद्योगिक  विकास  करने  का

 अवसर  मिलेगा ।  निर्यात  बढ़ेगा  at  चौथे  वस्तु भ्र ों  का  निर्यात  मूल्य  भी  कम  हो  जायेगा  ।  साथ  ही

 इस  प्रकार  के  पत्तनों  के  पीछें  के  क्षेत्रों  का  विकास  हो  जायेगा चीजें  भी  कुछ  सस्ती  मिलने  लगेगी  ।

 अ्रघिकांडात  : पत्तनों  को  मिलाने  के  लिये  waft  रेल  लाइनों  की  भी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  |

 मध्यम  पत्तन  रेलवे  लाइनों  से  जुड़े  हुये  नहीं  हैं
 ।

 सरकार  को  इस  बारे  में  भी  स्थिति  को  स्पष्ट  करना  चाहिये  कि  क्या  हल्दिया का  विकास  एक

 बड़े  पत्तन  के  रूप  में  किया  जा  रहा  है  प्रथम  नहीं  ?
 स्थिति  यह  है  कि  माल  उतारने  इत्यादि के

 भारी  खर्च ेके  कारण  नौवाहक  इस  पतन  की  जाने  से  कतराते  हैं  ।  कयों कि  वहां  अधिक  किराया

 देना  पड़ता हू  |  सरकार  को  चाहिये  कि  उन  देशों  की  सहायता  जो  हमारे लौह  अ्रयस्क  जेसी

 चीजें  खरीदना  चाहते
 हैं  इन  पत्तनों  के  विकास  की  सम्भावना  पर  विचार  करे  ।  मेरी  सरकार  से

 maar  है  कि  पत्तन  विकास  समिति  के  प्रतिवेदन  को  शीघ्र  ही  कार्यन्वित  किया  जाना  चाहिये  |

 11.0 1.0  कोकोम  आल्वा  गत  दस  वर्षों  में  इस  दिशा  में  तीन  समितियां  सरकार  द्वारा

 नियुक्त  की  गई  हैँ  ।  दूसरी  समिति  ने  Re 8s  में  सरकार  को  प्रथम  दर्जे  के  पत्तन  के  रूप  में  विकसित

 करने  की  सिफारिश  की  ।  इस  बात  के  बावजूद  कि  एक  प्रथम  श्रेणी  के  पत्तन  के  रूप  में  कारबार  से

 बड़ी  ऑशायें  थों  शौर  प्रकाशो  हैं  परन्तु  सरकार  ने  इन  तमाम  बातों  की  उपेक्षा  करके  मंगलौर को

 प्राथमिकता  दी  प्र  वे  उस  पर  १२  लाख  रुपये  व्यय  करना  चाहते  थे  |  पता  नहीं  मंगलौर  को

 सिकता  क्यों  दी  गई  ।  हालांकि  सरकार को  इस  बात  का  पता है  कि  कारबार  थोड़े  घन  थोड़े

 प्रयत्नों से  ही  विकसित हो  सकता  ५  करोड़  के  खर्च  से  हम  यहां  पश्चिमी  तट  की  सब  से  सुन्दर

 are  उपयोगी  पत्तन  का निर्माण कर  सकते  हैं  ।  स्व मानि यन प्रौढ़  इटालियनों  ने  भी  इसके  लिए

 सहायता देने  को  कहा  है  ।  परन्तु  किसी  बात  की  कौर  सरकार  ने  ध्यान  नहीं  दिया  |  निश्चित

 मत  है  कि  सरकार  ने  इस  पत्तन  का  विकास  न  करके  बड़ी  भारी  भूल  की  है  ।

 थी  चे०  रा०  पट्टाभिरामन  )  यह  तो  निश्चित  है  कि  भारत  जैसे  विशाल

 देश  में
 aa

 की  बहुत  कमी  है  ।.  राष्ट्रीय  दष्टिकोण  से  यह  बड़े  महत्व
 की

 बात  है
 |

 मैं  इस  सम्बन्ध

 में  कुछ
 महत्व पु

 पूर्ण  बातों  को  ही  प्रस्तुत  करूंगा

 मल  भ्रंग्रेजी  में
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 बारे में  प्रस्ताव

 समिति  ने  तूतीकोरिन  पत्तन  को  प्राथमिकता  दी  परन्तु  इस  बात  को  भुलाया  नहीं  जाना

 चाहिये  नागापट्टनम  से  पूर्व  की  झ्रोर  यात्री  पों  का  बहुत  ही  झ्रावागमन  होता  कुदा लोर में  निर्यात

 काफी  बढ़  रहा  है  |  ५  लाख  टन  लौह  प्रयास  का  निर्यात  होता  रहा  है  |  अब  यह  मात्रा  बढ़  भी

 रही हे
 ।  इस  पर  भी  यहां कई  वर्षों  से  कुछ  नहीं  किया  गया  |  यह  भी  खेद की  बात है  कि

 कौन  के  विकास  के  लिये  या सेतुसमुद्रम  परियोजना  के  लिये  तीसरी  योजना  में  कोई  विशेष  व्यवस्था

 नहीं की  गई  |  इसके  विकसित हो  जाने  से  ३६१  मील  की  दूरी कम  हो  जायेगी  ।  मुझे इस
 बात

 की  प्रसन्नता  है  कि  सड़कों  का  कार्य  भी  इन्हीं  मंत्री  महोदय  के  अधीन  है  मेरा  निवेदन  है  कि

 कलकते  से  कुमारी  भ्रन्तरीप तक  जाने  वाली  सड़क  का  विकास  किया  जाना  चाहिये  |

 श्री  गोरे  :  समिति  के  प्रतिवेदन  में  लौह  वयस्क  के  निर्यात  पर  बहुत  अधिक  जोर  दिया

 गया हे  राज  हमारे  पत्तनों  की  जो  अवस्था  है  उसे  देखते  हुये  पता  चलता  है  कि  उस  दिशा  में  काफी

 उपेक्षापूर्ण  व्यवहार  होता  रहा  है  |  इस  पृष्ठ  भूमि  में  यह  बात  बड़ी  सन्दिग्ध  है  कि  क्या  हम

 सब  इस  सम्बन्ध  में  ग्रसने  लक्ष्य  को  पूरा  कर  सकेंगे
 ।

 यह  तो  कहना  ठीक  नहीं  कि  केवल  महाराष्ट्र  में  ही  पत्तनों  का  विकास  होना  चाहिये  |

 मत  है  कि  केवल  मद्रास  कौर  बम्बई  को  पत्तनों  का  ही  विकास  नहीं  होना  चाहिये  प्रत्युत  छोटे

 छोटे  पत्तनों  को  भी  विकसित  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  बात  का  भेदभाव  नहीं  रखा  जाना  चाहिये

 कि  यह  पत्तन पूर्वी  तट  पर  हो  waar  पश्चिमी तट  पर  हो  ।

 महाराष्ट्र  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  राज्य  की  प्राकलन  समिति  ने  इस  उद्देश्य  के  लिए

 OX  लाख  रुपया  स्वीकृत  किया  परन्तु  इस  दिशा में  केवल .२  लाख  रुपया  ही  खर्च  किया  गया  |  सरकार

 को  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  कि  राज्य  सरकारें  पत्तनों  के  विकास  के  लिये  आवंटित धन  का

 पूरा  पूरा  उपयोग  करे  ।  इस  मामले  को  सुनिश्चित  करनें  के  यदि  केन्द्रीय  सरकार  झ्रावश्यक

 समझे  तो  हस्तक्षेप भी  कर  ले  ।  ऐसा  करने  से  अनुसूचित  समय  में  पत्तनों  का  विकास  सम्भव  हो

 सकेगा  |

 महाराष्ट्र  में  रेडी  नामक  पत्तन  का  बड़ा  महत्व  है  ।  इसे  बहुत  ही  सुचारू  ढंग  से  विकसित

 किया  जा  सकता है  |  इसके  अस  पास  लौह  अ्रयस्क  के  निक्षेप  है  |  राज्य  व्यापार  निगम  के

 मान  के  अनसार यहां  से  ५००  से  ६००  लाख  टन  प्रयास  उपलब्ध  हो  सकता  है  |  हमारा  wa  निर्यात

 लगभग १  लाख टन  का  है  ।  मत  यदि  हम  लौह-प्रयास  के  निर्यात  के  लक्ष्य  को  पूरा  करना  चाहते

 तो  इस  दिशा  में  प्रयत्न  किया  ही  जाना  चाहिये  |  यहां  पर  खर्चे  प्रदान  कुल  १०  लाख  रुपये

 का  इतने  खर्च से  लौह  अयस्क का  निर्यात  यहां  से  सम्भव  हो  जायेगा  ।  हमारे  विदेशी  विनिमय

 के  साधनों में  यह  साधन  सब  से  महत्वपूर्ण  है  ।  इसे  विदेशों  में  पहुंचाना  ही  चाहिये  ।  मत

 इस  लक्ष्य  के  लिये  पत्तन  सुविचारों  का  विकास  तो  भ्रपेक्षित  है  ही  ।.

 इसके  अतिरिक्त में  महाराष्ट्र  में  रत्नागिरि  पत्तन  के  विकास  का  उल्लेख  करना  चाहता

 हूं  यहां  पर  यात्री  यातायात  मल  का  यातायात  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  है  ।  इसका

 उसके  लिए  १५  से  २०  लाख  रुपये  की  राशि  काफी  होगी  | विकास किया  जाना  चाहिये  परन्तु

 aa  है  कि  इस  दिशा  में  यह  भी  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  ।

 थ्री  रघुनाथ  fag  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  प्रदान  पर  एक  दूसरी  दृष्टि  से  विचार

 करना  चाहता  हूं
 ।

 सवाल  यह  है  कि  रेलवे  स्टेशन्ज  होने
 था  पोस  होने  चाहियें

 ।

 अगर  हम

 मिल
 अंग्रेजी

 में
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 बारे  में  प्रस्ताव

 रघुनाथ

 इंटरमीडिएट  पोट्सं  चाहते  तो  उसके  लिये  कोस्टा  शिपिंग  जरूरी  है  ।  नगर  वह  नहीं  होगा

 कोस्ट  में  कारगो  नहीं  तो  हम  फिर  इंटरमी  डिएट  लेकर  कया  करेंगे
 ?

 राज  हमारा  कोस्टा

 शिपिंग मर  है  ।  ईट  इज़  प्रैक्टिकल डाइंग  ।  इस  क्षेत्र  में  जितनी  भी  कम्पनियां  वे  कारोबार

 को  बन्द  कर  रही  हैं  ।  यहां  तक  कि  वें  कोमल  टिपिर  के  कारोबार  को  बन्द कर  के  श्रोवरसीज़  शिपिंग

 में  जा  रही  उसका  कारण  यह  है  कि  कोस्ट  पर  जहां  रेलवे  लाइन  उसके  द्वारा  शिपिंग  के  फ्रेट  से

 बम  फ्रेट  पर  सामान  जा  रहा  है  ।  यहां  पर  साल्ट  कौर  कोल  की  बात  कही  गई  है  ।  पहले  सारा

 कोल  प्रौढ़  साल्ट  कोस्टा  शिपिंग  से  जाया  करता  लेकिन  वह  सारा  शिपिंग  से  न  जाकर  रेलवे

 से  जा  रहा हैं  ।  इसलिये  यह  विचार  करना  चाहिये  कि  हम  इन  पो  दस  को  जीवित  रखना  चाहते

 तो  हमको  यह  भी  विचार  करना  होगा  कि  इनको  बरसे  फीड  किया  इसे  उनकों  प्रा मदनी हो

 कसे  पर्याप्त  का  रगो  की  व्यवस्था  की  जाये  और  जिसे  सहेजें  करायें  ।  ग्रा ज  रेलवे  के  फ्रेट  gre  कोस्टा

 शिपिंग  के  फ्रेट  में  जो  युद्ध  रहा  उसका  कोई  न  कोई  उपाय  होना  जरूरी  है  ।  श्रगर  हॉस्टल

 शिपिंग  चाहते  हैं  इंटरमीडिएरी  मोटर्स  चाहते  हैं  तो  आपको  इस  समस्या  का  निराकरण  करना

 होगा  कि  रेल  में  ate  कोस्टा  शिपिंग में  कम्पीटीशन  न  हो  ।  वे  दोनों  ही  भारतवर्ष  के  रंग  हैं

 दोनों  ही  से  देश  को  लाभ  होने  वाला  है  ।  इस  वास्ते  दोनों  में  कम् पीटी  दान  का  कोई  सवाल  ही  पदा  नहीं

 हेना  वही  |

 हमारे  भाइयों  ने  जितने  भी  ग्रार्गमेंट  दिये  उन  सभी  को  उन्होंने  प्रो  के  एक्सपोर्ट  पर  बेस

 किया है  ।  मंगलौर  को  ही  ले  लीजिये  |  वहां  पर  चूंकि  इटली  कौर  वैस्ट  जर्म नी  का  इंटरेस्ट

 चूंकि  वहां  से  बायरन-झोर  एक्सपोर्ट
 होता  लिहाजा

 वे  लोग  अपना  रुपया  इनवेस्ट  करने  के  लिये

 यार  हैं  ।  पारादीप  में  चूंकि  जापान  का इंटरेस्ट  है  कौर  वहां  से  प्राय रन  ग्रोवर  एक्सपोर्ट  होना  इस

 वास्ते  उस  पर  जापान  रुपया  इनवेस्ट  करने  के  लिये  तैयार  है  ।  लेकिन  में  समझता  हं  कि  इस  मामले पर

 हमें  दूसरे  ही  इ  से  विचार  करना  चाहिये  ।  हम  हमेशा  ही  a9 1"  BAT  एक्सपोर्ट  नहीं  करते

 at
 |

 हम  जानते  हैं  कौर  हम  चाहते  हैं  कि  पैरादीप  का  ae  डिवेलपमेंट हो  उड़ीसा  के  पास

 कम  से
 कम

 एक  तो  अच्छा  पोर्ट  हो  ।  लेकिन  जैसा  कि  एक  भाई  ने  कहा  कि  नागापट्टिनम से  पेनांग

 मलाया  सिंगापुर  को  पैसे  जर  सर्विस  जाती  है  प्रौढ़  हिन्दुस्तान  के
 दो

 जहाज  जाते  हैं  ।

 जब  ये  जहाज जाते हैं तो जाते  हैं  तो  उनको  कोस्ट  से  तीन  मील  दूर  खड़ा  रहना  पड़ता  है  ।  कम.से  कम  ५००

 पेज  पर  वीक  इन  जहाजों  से  जाते  हैं  ।  छोटी  छोटी  नावों  में  बैठ  करके  लोग  जहाज  तक  जाते  हैं  |

 इसलिए  में  प्रार्थना  करता  चाहता  हं  कि  नागापट्टिनम  में  पै  सें जज  ate  कारगो  के  लिये  इंतिजाम  होना

 चाहिये  ।

 तूतीकोरिन  के  बारे  में  जैसा  कहा  गया  है  कि  सेतु  समुद्रम  की  स्कीम  नगर  पूर्ण  हो  गई  तो

 कोकीन  हिन्दुस्तान  का  एक  बहुत  बड़ा  पोर्ट  हो  जायेगा ।  मैँ  चाहता  हूं  कि  तूतीकोरिन को  इस
 दृष्टि

 से

 प्रायोरिटी दी  जानी  चाहिये

 मैसूर
 स्टेट  का  जहां  तक  संबंध  मंगलौर  TE  की

 प्र भि वृद्ध
 होनी  चाहिये  कौर  उसके  लिये

 जितना  रुपया  दिया  जा  दिया  जाना  |

 अन्त  में  एक  बार  फिर  में  कहना  चाहता  हं  कि  रेलवे  और  शिपिंग  में  जो  कम्पीटीशन  इसको

 रोकने  के  लिये  सरकार  को  कोई  न
 कोई  उपाय  खोजना  चाहिये  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो

 कोस्टा

 शिपिंग  का  देहावसान  हो  जायेगा  कौर  कोस्टा  शिपिंग  समाप्त  हो  गया  तो  आपके  इंटरमीडिएरी

 नोट्स  भी  चलने  वाले  नहीं  हैं  ।
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 बारे  में  प्रस्ताव

 fat  कोरिया  लोन--रक्षित--प्रतुसुचित  जातिया ं)
 :  में  केवल  केरल  के  पत्तनों  के  संबंघ

 में  ही  बातचीत  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  क्वि लोन  के  लिये  नीनदकारा  पत्तन  का  विकास

 किया  जाना  क्योंकि  यह  मौसमी  पत्तन  है  ।  इस  बारे  में  सभी  प्रकार  के  प्रयोग कर  लिये  गये

 क्वि लोन  क्षेत्र  के  लिये  पत्तन  बनाने-देता  स्थान  का  निर्णय  करने  में  विलम्ब  के  फलस्वरूप उस  क्षेत्र  के

 व्यापार  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है
 ।

 इस  संबंध  में  शीघ्र  ory  किया  जाना  चाहिये
 |

 इससे  पत्तन

 qt  कार्य  करने  वाले  लोगों  में  भी  बेकारी  ak  भ्र सन्तोष  बढ़  रहा  ga  दिशा  में  अपेक्षित

 शीघ्रता  से  काय  किया  जाना  चाहिये  |

 मुझे  इस  बाग  का  भी  खेद  है  कि  यद्यपि  समिति  ने  गुजरात  के  पोरबन्दर  पत्तन  को  एक  मध्यवर्ती

 पत्तन  के  रूप  में  विकसित  करने  की  सिफारिश  की  परन्तु  उसने  बेपोर को  विकसित  करने  की

 संभावनाओं पर  विचार  नहीं  किया  ।  उसे  बहुत  ही  कम  लागत  से  विकसित  किया  जा  सकता  है  ।  यह

 पत्तन  सभी  मौसमों में  काम  कर  सकता  है  ।  सरकार  को  इस  बात  का  प्रच्छी  प्रकार  से  परीक्षण

 कर  लेना  चाहिये  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  केरल
 की

 नितांत  उपेक्षा  की  जा  रही  है  ।  कोचीन  जैसे  मुख्य

 पत्तन की  कौर  भी  उदासीनता  का  व्यवहार  किया  जा  रहा  द्वितीय  योजना  में  कोचीन  के

 विकास के  लिपे  ५  लाख  की  व्यवस्था  की  गयी  थी  परन्तु  उसमें  से  केवल
 ४

 लाख  का  ही  खर्चे  किया

 गया  ।  तीसरी  योजना  में  नौवहन  तथा  पत्तनों  के  विकास  के  लिये  ७४५  करोड़  की  व्यवस्था  की

 गयी है  परन्तु  कोचीन  के  लिये  केवल  ७५  लाख  रखा  गया  है  |

 fat  थानू  पिल्ले  )  :  यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  तूतीकोरिन  के  विकास  को  तीसरी

 योजना के  अन्तर्गत  नहीं  लिया  गया
 ।  इस

 पत्तन  में  बहुत  ही  मामूली  मात्रा  में
 रेत  are  मिट्टी

 जमी

 इस  स्थान  से  बहुत  ही  बड़ी  मात्रा  में  माल  भ्राता  जाता  है  ।  करनी  चाहिये  कि  इसे  तीसरी

 योजना  के  अन्तर्गत  ले  लिया  जायेगा  आर  शीघ्र  ही  इसके  विकास  के  कार्य  को  area  कर  दिया

 जायेगा  |

 सेतुसमद्र मू परियोजना f 1  परियोजना  को  भी  श्रारम्भ  किया  जाना  क्योंकि  तुमको  रन  की  क्षमता

 कम  होने  के  कारण  अन्य  पत्तनों  से  कोलम्बो को  जो  माल  जाता  उसके  खर्चे  में  बचत  होगी  |  कोचीन

 द्वारा  माल  का  जाना  बहुत  महंगा  होगा  कौर  इससे  हमारे  निर्यात  व्यापार  पर  भी  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 साथ  नागाण्ट्रम  पत्तन  का  भी  विकास  किया  जाना  चाहिये  ताकि  qd  at  जाने  वाले  यात्री

 यातायात को  सुविधाजनक  बनाया जा  सके  ।  समिति ने  कन्या  कुमारी  जिले  के  कोलाचल  पत्तन  की

 ओर  भी  ध्यान  नहीं  दिया  ।  इसे  मिलाने  के  लिये  न  कोई  सड़क  है  कौर  न  रेल  यह  पत्तन

 बड़े  महत्व  का  है  ।  सूखी  मछली  कौर  अन्य  बहुत  सी  चीजें  यहां  से  निर्यात  की  जाती  हैं  ।  इसके  विकास

 के  लिये  केवल  दो  लाख  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  मंत्री  महोदय  से  मेरी  विनय  है  कि  वह  इस  मामले

 पर  सहानुभूति  से  विचार  करेंगे  ।

 शी  लाचार
 :

 में  समिति  को  इसके  प्रतिवेदन  के  लिये  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मुझे

 खेद  है  कि  माननीय  मित्र  श्री  आल्वा  ने  स्थिति  को  इस  प्रकार  प्रकट  किया  है  जैसे  करार  मंगलौर

 में  कोई  मुकाबला हो  ।  यह  भी  सोचना  सही  नहीं  है  कि  तूतीकोरिन  को  मंगलौर  से  ahs  प्राथमिकता

 दी  जा  रही  दोनों  पत्तनों  का  एक  जेसा  महत्व  है  ।  र  दोनों  की  कौर  समान  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिये  ।  दोनों  का  विकास  होना  चाहिये  ।  मंगलौर  पश्चिमी  तट  शर  गोधरा  शौर  कोचीन  के  बीच

 a
 में  करवर  भी  मंगलौर से  १५  मील  की  दूरी  पर  है  ।  उसका  भी  विकास  करना  ही  होगा  |  मंगलौर

 अंग्रेजी  में

 1705  (Ai)
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 में  सभी  सुविधायें  हैं  और  तेजी  से  उसका  विकास  किया  जाना  चाहिये  ।  इसके  पति  रिक्त  यह  भी  लाभ

 की  बात  है  कि  यह  सभी  मौसमों  का  पत्तन  है  ।

 श्री  rat  उपाध्यक्ष  मे  इस  रिपोर्ट  को  देखने  के  बाद  महाराष्ट्र  के

 संबंध  में  कुछ  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  महाराष्ट्र  के  तीन  सौ  मील  के  किनारे  पर  एक  बम्बई  को

 छोड़ कर  एक  भी  पोट
 बनाने

 का
 निर्णय

 कमेटी  ने  नहीं  लिया  है
 ।

 और  यहां  के  लोगों  की  जो  बहुत  दिनों

 से  मांग  थी  उस  पर  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  कमेटी  की  ard  प्रूफ  रेफेरेंस में  लिखा  है  कि

 राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  भ्रांत  रिक  प्रा वर यकताओं  का  ध्यान  रखते  हुये  इस  पर  विचार  होगा  ।  लेकिन

 विचार  करते  समय  कमेटी  ने  फाइनेंशल  दृष्टि  से  विचार  किया  है  लेकिन  वहां  के  लोगों  की

 की  दृष्टि  से  विचार  नहीं  किया  गया  है
 ।

 इसी  कारण  महाराष्ट्र के  ३९०  मील  के  किनारे  पर  कोई  आ

 बनाने का  fare  नहीं  लिया  गया  ।  नंदिता  कमेटी  ने  जिन  १८  इंटरमीडिएट पोर्टो  की  सिफारिश

 की  थी  उनमें  रत्नागिरी भी  था  ।  उनमें  से  बहुत  से  पोट  तो  बन  गये  हैं  लेकिन  रत्न शिरि  का  पोर्ट  a  तक

 नहीं  बना  है  ।  उसके  बारे  में  a  तक  विचार  नहीं  किया  गया  ।  इंटरमीडिएट  पोर्ट  डेवेलपमेंट  कमेटी

 दो  बार  रत्नागिरि  गयी  लेकिन  रत्नागिरि  के  बारे  में  उसने  जो  निर्णय  लिया  वह  उचित  नहीं  इसका

 कारण यह  बताया  गया  है  कि  रत्नागिरि  पोर्ट  मेंस तन्  १९६५१ से  सन्‌  rg  ५४  तक  १-२  लाख  पैसिंजर

 का  ट्रेफिक  था  लेकिन  बाद  में  वह  कम  हो  गया  ।  लेकिन  यह  देखना  चाहिये  कि  इसके कम  होने

 का  कारण क्या  हैं  |  इसका  कारण  यह  है  कि  इस  पोर्ट  तक  जाने  के  लिये  ट्रांसपोर्ट  की  सुविधा ठीक  नहीं  है

 लोगों  को  वहां  TH  पहुंचने  में  कठिनाई  होती  है  ।  इसलिये  बहुत  से  यात्री  मोटर  से  चले  जाते  हैं
 ।

 इसी  लिये  वहां  का  ट्रेफिक  कम  हो  गया  है  |  हमारे  जिले  में  बम्बई  जाने  वाले  सात  लाख

 रहते हैं  कौर  ट्रेफिक  बराबर  बढ़  रहा  है  लेकिन  areal की  दिक्कत  की  वजह  से  लोग  स्टीमर

 से  नहीं  जाते  ।  इसीलिये  वहां  का  ट्रेफिक  कम  खन्ना  है  |

 इनएक्सिसिबिल  एरियाज  कमेटी  ने  सिफारिश की  है  कि  रत्ना  गिरि  बैकवर्ड  एरिया  है  wie

 इसको  डेवलप करने  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  से  इस  बारे  में  विचार नहीं

 किया  गया  |

 हमारी  सरकार  उस  एरिया  में  चार  इंडस्ट्रियल  एटलस  बनाने  वाली  है  कौर  कोयना

 प्रोजेक्ट  बनायी  है  प्रौढ़  वहां  इंडस्ट्री  बढ़  रही  लेकिन  बम्बई  जाने  के  लिये  वहां  ट्रांस्पोर्ट

 फैसिलिटी  नहीं है  ।  कमेटी  ने  बताया है  कि  अगर  वहां
 पोर्ट

 बन  जाये  तो  कोल्हापुर

 कौर  भ्रमण  स्थानों  से  भी  वहां  ट्रेफिक  सकता  है  |

 श्राप  देखें  कि  पोर्ट  बनने  के  पहले  कांदला  पोर्ट  की  क्या  स्थिति  थी  ।  वहां  कोई  ट्रेफिक

 नहीं  लेकिन  उसका  डेवेलपमेंट  होने  के  बाद  ही  वहां  ट्रेफिक  बढ़ा  है  ।

 YAN

 तो  में  कहना  चाहता हूं  किं  रत्नागिरी  पोर्ट
 पर

 विचार
 किया  जाए

 प्रो
 नगर

 उ

 किया  तो  वहां  भी  ट्रैफिक  बढ़ेगा  ।  महाराष्ट्र के  मंत्री ने  भी  कहा है  कि  इस  बारे में

 विचार किया  जाए

 थी  ना०  नि०  पटेल  ख़ादिम  जातियां )  :  उपाध्यक्ष

 झापने मुझे  बोलने  का  अवसर दे  दिया  कौर  गुजरात  के  लोगों
 के  साथ न्याय नहीं  हुमा  इसके
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 लिए  भ्रामक  आभारी
 Saar a4 लोगो  ने  हर  प्रदेश  की  बात  कही  है  लेकिन  गुजरात  राज्य  नया  बना

 वहां  उमरगांव से  लगाकर  कच्छ  तक  समुद्री  किनारा  है  लेकिन  उस  किनारे पर  कोई  भझ्रच्छा

 पोट  नहीं  है  ।

 एफ  माननीय  सदस्य  :  कांदला है  ।

 श्री  ato  fao  पटेल  वह  है  लेकिन  जो  अ्रंकलेदवर  arg  में  तेल  निकला  है

 उसको  ले  जाने के  लिए  are  कोई  area  पोर्ट  नहीं  होगा  तो  उस  तेल  के  ट्रांस्पोर्ट में  बड़ी  दिक्कत

 होगी  ।  उस  तेल को  साफ  करने के  लिए  रिफाइनरी  लगाने  में  भी  बड़ी  कठिनाई होगी  ।  तो

 मेरा  मंत्री  महोदय से  सुझाव  है  कौर  प्रार्थना  हैकि  मकदला  एक  जगह  दूसरी  जगह है  दहेज

 are  तीसरी  इन  में  से  दहेज  शहरों  कस्बे  में  पोर्ट  बनाने  पर  विचार  किया  जाए  ताकि

 तेल  ले  जाने में  दिक्कत

 दूसरी  बात  में  पोर  बन्दर  के  बारे में  कहना  चाहता  हूं  वह  भी  बहुत  wear  पोट

 हो  सकता है  वहां  बड़े  बड़े  स्टीमर  भी  जाते हैं  लेकिन  वहां  पोट  न  होने की  वजह से  वहां

 पैसिंजरों के  जाने में  ate  माल  चढ़ाने प्रौर  उतारने में  भारी  दिक्कत  होती है  मेरा  सुझाव  है

 कि  पोरबन्दर के  लिए भी  कुछ  होना  कौर  प्याज  कौर  कस्बे  में  जो  अच्छा समझा

 जाए  वहां  पोट  बनाना  जरूरी  है  ।

 शी  शंकरजटा  :
 बड़े  खेद  की  ही  बात  है  fe  मैसूर  राज्य  के  पस  अपना कोई

 पत्तन  नहीं  है  ।  मंगलौर  को  एक  बड़े  पत्तन के  रूप  में  विकसित  किया  जाना

 इसके  सम्बन्ध में  मेरे  से  पुत्र  वक्ताओं ने  भी  अपने  विचार  व्यक्त  करते हुए  इस  बात  का  समर्थन

 किया है  i  इस  दिशा  में  मैसूर  के  लोग  काफी  प्रतीक्षा  कर  चुके  इस  पर

 सहानुभूतिपूर्ण ढंग  से  विचार  किया  जाना  चाहिए  इस  से  मैसूर  की  जनता  की  निराशा

 काफी  सीमा  तक  दूर  हो  सकेगी  |  यह  स्पष्ट  हैकि  यदि  इस  कौर  ध्यान  न  दिया  गया  तो

 इससे  मैसुर  की  समृद्धि  पर  काफी  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 श्री  हू  के०  देव  (  कालाहांडी  )  :
 यह  भी  एक  ऐतिहासिक  घटनाओं  की  बात  है

 कलकत्ता बम्बई  भारत  के  प्रमुख  पत्तनों  के  रूप में  विकसित हो  गये  विदेशी

 शासकों  की  इसरो  विशेष  कृपा  दृष्टि  परन्तु भारत  के  स्वतन्त्र  हो  जाने के

 हमें  इस  समस्या  पर  नयें  दृष्टिकोण  से  विचार  करना  पड़ा  ।  इस  मामले में  मध्यवर्ती

 पत्तन  विकास  समिति  का  यह  मत  ठीक  है  कि  पत्तन  विकास  पर  सब  से  झ्र थिक  प्रभाव

 लौह  अयस्क  के  यातायात  पर  है  |  अनुमान  है  कि  PERY-FE  तक  हम  २२४०  लाख  टन

 लौह  झ्रायस्क  जापान  जस ेपूर्वी देश  को  देने में  समर्थ  हो  जायेंगे  ।  wag  तट  के  पत्तनों  का

 विकास  किया  जाना  चाहिए  ।  इससे  लौह  वयस्क  के  निर्यात  की  आवश्यकताओं  को  पूरा

 किया जा  सकेगा  प्रदीप  पत्तन को  उचित ही  प्राथमिकता  दी  गयी  प्रदीप के  विकास

 के  लिए  करोड़  रुपयेकी  राशि  झ्रावंटित  की  जानी

 थी  चिन्तामणि  पाणी ड़ी
 :  मे  यह  मालूम  करना  चाहता हूं  कि  मध्यम  पत्तन

 विकास  समिति की  कौनसी  सिफारिश  तीसरी  योजना के  aaa  कार्यान्वित  करने  के  लिये

 मान ली  गई  क्या  इस
 समिति  ने  मध्यम  पत्तनों  के  विकास  के  लिये  जो  प्राथमिकता  निश्चित

 fas  अंग्रेजी
 में
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 चिन्तामणि

 की  है वह  स्वीकार  कर
 ली  गई  है  यदि हां  तो

 क्या  वे  राज्य  सरकारों की  दी  गई  सहायता

 अथवा  ऋणों  के  पर  की  जायेंगी  ।  अर क्या  प्रदीप  पत्तन  के  लिये  ऋण  दिया  जायेगा

 भ्रथवा  सहायता
 ?

 तथा  संवार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  माननीय  सदस्यों

 ने  छोटे  पत्तनों के  विकास के  प्रशन में  काफी  रुचि  ली  में  राज के  लिये  ग्रा भारी

 हु  संवैधानिक  दृष्टि से  छोटे  पत्तन  समवर्ती  सूची में  आते  हैं  कौर  उन  पर  सम्बंधित

 सरकारों  का  ही  कार्यपालक  दायित्व है  ।  उनके  विकास से  हमारा  इतना  ही  सम्बन्ध है  कि

 हम  उनके  लिये  ऋणों के  या  तय  रूप  में  सहायता देते  हैं  ।  हमने  झपने  दायित्व को  निभाने

 की  दृष्टि से  ही  यह  उचित  समझा  कि  इस  समिति द्वारा  मध्यम  एक  लाख टन  से  अधिक

 माल  यातायात  या  खासे  अच्छे  यात्री-यातायात  वाले  पत्तनों  के  बारे  में  प्राथ'मकतायें  निर्धारित

 कर
 दी  जायें  इसी  दृष्टि  इस  समिति  की  नियुक्ति  २७  १९  L1G  को  की  गई  थी  ।  समिति

 के  निर्देश  पदों में  मुख्य  यह  था  कि  प्राथमिकता के  क्रमानुसार  तीब्र  विकास  के  लिये  भारत  में

 उपयुक्त  मध्यम  पन्नों  का  चुनाव  करना  कौर  यह  भी  निश्चित  करना  कि  किस  पत्तन का  कितना

 विकास  ग्रपेक्षित  है  ।  समिति ने  भ्र पना  प्रतिवेदन ३०  ब्य अ्रप्नल  १६६०  को  प्रस्तुत  किया  था

 में  यह  इसलिये  बता  रहा  हूं  कि  श्री  त०  Fo  चविट्रलराव ने  कहा है  कि  sa  प्रतिवेदन पर
 विचार

 करने में  उतनी  शीघ्रता  नहीं  की  गई  जितनी  कि  चाहिये  थी  ।  हमारी  कौर  से  तनिक

 भी  विलम्ब  नहीं  ।  प्रतिवेदन  मिलते  हमने  उसका  सारांश  तैयार  कराया  कौर  जुलाई

 १९६०  में  ही  उसकी  प्रतियां  राज्य-सरकारों  को  भेज  दी  गई  थीं  ।  प्रतिवेदन  के  मुद्रण  से

 आगे  कोई  कार्यवाही  नहीं की  जा  सकती थी  ।  मुद्रित  प्रतिवेदन को  देख कर  सभा  स्वयं

 समझ  सकती है  fe  उसमें  कुछ  समय तो  लगना  मुद्रित  प्रतियां  सितम्बर के  तरन्त  में

 मिली  आर  हमने  तुरन्त  ही  उनको  राष्ट्रीय  पत्तन  ate की  बैठक में  पेश  कर  दिया  था ।

 प्रतिवेदन की  सिफारिशों पर  विचार  करने के  लिये  बोर्ड  की  एक  अलग  बैठक  एक  बुलाई गई  थी

 समिति  की
 मुख्य  सिफारिशों  को  हमने  इन  श्रेणियो ंमें

 विभक्त  कर  लिया
 था

 लाख  रुपये

 प्रथम  प्राथमिकता के  जिसमें  १८  पत्तन  कराते  हैं  रोक  जिनके

 नाम  माननीय  सदस्यों  को  मालूम हैं  ६११.४८

 द्वितीय  प्राथमिकता  के  निर्माण-कायम  BRR oo

 ्र  Yo तृतीय  प्राथमिकता
 के

 निर्माण-कार्य  (३

 तृतीकोरन में  सभी  मौसमो ंके  लिये  एक  गहरे घाट  वाला  पत्तन  १०२७  oo

 °° 290.0

 परादीप  GLX  oe

 पोरबन्दर  रप  °°

 रेत  निकालने के  area का  विस्तार £

 हमें  मालूम  था  कि  यदि  सभी  सिफारिशों
 को

 मंजूर  किया  तो  उन  कुल

 रुपय खर्चे ५०  करोड़
 म

 ।  इसीलिये  हमने उन  में  से  कुछ  सिफ़ारिशों  उसके  ware

 मिल  म्रग्रेजी में



 ३०  MATA,  १८८२  मध्यम  रत्तन  विकास  समिति  के  प्रतिवेदन  के  RRR

 बार  में  प्रस्ताव

 पर  ही  कुछ  प्रस्ताव रखे  थे  ।  योजना  आयोग ने  हमें  बता  दिया  था  कि  छोटे
 पत्तनों

 के
 विकास

 के  लिये  तृतीय  योजना में  केवल १०  करोड़  रुपयों
 की

 व्यवस्था  हमें  अपनी  चादर
 के

 मुताबिक  teh  पड़े  ।  उसके  मुताबिक  प्रथम  प्राथमिकता
 के

 निर्माण-कार्यों  के  अतिरिक्त

 seq  निर्माण-कार्यों को  हाथ में  नहीं  लिया  जा  सकता  था  ।  उनका  कुछ  Weg  AAAs

 मदों  के  व्यय के  साथ  कुल  मिलाकर  ६११  लाख  रुपये होता  इसी  लिये  हमने इस
 सिलसिले

 में  योजना  भ्रायोग  के  सामने  हु लग्र ौर  सुझाव  रखे
 ।

 हमने  योजना  आयोग  से  भ्रनुरोध  किया  कि  प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  सभी  प्रथम  प्राथमिकता

 के  निर्माण  कार्यों  को  शामिल  कर  लिया  जायें  उनके  साथ  अरन्य  मदों  को  इस  प्रकार  लिया

 जाये

 लाख  साये

 wy  छोटे  पत्तनों  से  सम्बन्धि त  अत्यावश्यक  निर्माण  (3

 रेत  निकालने ate  सवाल  की  मशीनों का  विस्तार  VKe

 nfsaey  २१.  रे

 लक्षद्वीप  समूहों  का  पत्तन  \9  Ae

 oe
 अन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  XX.

 सेतुसमुद्रम  परियोजना के  सम्बन्ध में  ब्योरेवार  जांच  पड़ताल कौर  नमूने
 Vo,  09

 तूतीकोरिन  ate  मंगलौर  पत्तनों  को  सभी  मौसिमों के  लिये  उपयुक्त  बनाना  १४७५,  oo

 इस  प्रकार  कुल  व्यय  VV,  of,  02,000  रुपये  भ्राता

 हमने  यही  सिफारिशें की  योजना  आयोग  कभी  उन  पर  विचार  कर  रहा

 इसलिये  हम  नहीं  कह  सकते  कि  wae  निर्णय  क्या  होगा  ।

 अब  में  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  seat  को  लेता  हूं
 ।

 श्री  विट्रुलराव  ने  कहा

 है  कि  हमने  छोटे  पत्तनों  के  महत्व  को  समय  पर  नहीं  समझा  ।  हमें  उसकी  समझ  तभी  भाई

 जब  पत्तनों  में  भीड़  बढ़  गई  ।  सभी  जानत ेहैं  कि  १९५७  में  पत्तनों  में  भीड़  इसलिये  एकाएक

 बढ़  गई  थी  किस्से  नहर  का  यातायात  बन्द  हो  गया  था  कौर  फिर  उसके  खुलने  पर  उतने

 दिन  तक  रूका  gar  यातायात  फिर  वेग  से  होने  लगा  था  भीड़  बढ़ने  का  एक  यह

 भी  कारण  था  कि  हमने  इस्पात  कारखानों  के  लिये  भारी  मशीनें  कौर  उपकरण  का

 आयात  किया  इसलिये  भीड़  कुछ  शभ्रसाधारण  कारणों  से  बढ़ी  थी  ;.  सामान्य  विशेषता

 नहीं थी  ।  अन्यथा  बड़े  पत्तनों  से  सम्बन्धित  द्वितीय  योजना  के  प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप

 से  पूरा  करने  पर  हमारे  पत्तनों  की  क्षमता  बढ़कर
 Yoo

 लाख  टन  लदान की  हो

 १९५७  में  एक  बार,वे  ३१०  लाख  टन  की  लदान  करती  चुके  हैं  |  इद॑  सभी  निर्माण-कार्यों

 के  पूरे  होने
 उनकी

 क्षमता
 ४००

 लाख  टन  लदान की  हो  इसीलिये  तृतीय  योजना

 काल के  तरन्त  तक  बड़े  पत्तनों  BY  क्षमता कम  नहीं  रहेगी  ।  श्री  faa  राव  ने

 तूतीकोरिन  ae  सेतुसमुद्रम का  भी  विशेष  उल्लेख  किया  था  ।  सेतुसमुद्रम के  बारे  में  में  बता  ही  चुका

 हुं  कि  हमने  उसकी  व्यवस्था  की  है  कौर  तराशा  है  कि  वह  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया

 पत्तनों  के  बारे  में  शायद  सभी  माननीय  सदस्यों  के  सभी  तर्कों  का  उत्तर  न  दे  उन

 सभी
 बातों

 को
 शायद

 न
 ले  लेकिन  में  एक  गोटे  तौर  पर  उनकी  मुख्य  मूख्य  बातों  का

 उल्लेख  अवस्य  करूंगा  |



 देदे  मध्यम  पत्तन  विकास  समिति  के  प्रतिवेदन  के  २१  १६६०

 बारे  में  प्रस्ताव

 राज

 श्री  जोखिम  आल्वा
 नें

 भ्रारोप  लगाया  है
 कि

 हमने  कारवार  के  साथ  न्याय  नहीं  किया  ।

 उनके  कथन  के  प्रसाद  कारवार  पत्तन  मंगलौर  से  कहीं  अधिक  महत्वपूर्ण  है  ak  उसमें

 विकास  की  afar  सं  भावनायें  हैं
 ।

 श्री  अनाचार
 न

 उनको  बिल्कुल  ठीक  उत्तर  दिया  है  ।  वर्तमान

 यातायात  कौर  भावी  यातायात  की  संभावनाओं  ही  की  दृष्टि  से  यह  स्पष्ट है  कि

 मंगलौर  सनौर  कारवार  में
 कोई  तुलना  नहीं  हो  सकती  i  प्रतिवदन के  पृष्ठ  ८४  कौर  २१७

 पर  भी  इसका  उल्लेख  है  ।  भी
 इस  समय  कारवार  पत्तन  में  १,५८,०००  टन  यातायत  होता

 जबकि  मंगलौर  पत्तन  २  से  ४  लाख टन  से  भी  अधिक  या तात  संभालता  है  ।  मंगलौर  पत्तन

 के  सम्बन्ध  में  ग्र तु मान है  कि  ERR  तक  उसका  यातायात  ६  से  ७  लाख  टन  तक  हो

 २६  लाख  टन  लौह  was  के अतिरिक्त  ।  लेकिन  करावार  पत्तन  ४५  से  ६  लाख  टन  तक  ही

 संभाल  सकता  है  ।  कौर  उसमें  काफी  बड़ा  हिस्सा  सामान्य  लदान  का  होगा  |  इसका  पत्तन

 की  राय पर  बड़ा  असर  हमने  कारवार  के  साथ  कोई  प्रत्याय नहीं  किया  ।  हमने  जो  भी

 किया वह  राष्ट्रीय  हितों  कौर  दोनों  पत्तनों  सापेक्ष  महत्व  देखकर ही  किया है

 इसका  एक  कौर  भी  पहलू  है  ।  कारवार  में  ३२  फीट  गहरा  घाट  बनाने  पर  १.  ६

 करोड़ रुपय  व्यय  लेकिन  यदि  हम  वहां  एक  से  अधिक  घाट  बनाना  तो  वह  मंगलौर

 की  भ्र पे क्षा  कहीं  अधिक  महंगा  पड़ेगा  ।  कारवार  पत्तन  का  विकास  कहीं  अधिक  व्यय-साध्य

 रहेगा  ।  कारवार  बेलारी  हौस्पेट  अ्रयस्क  खानों  के  पास  तो  लेकिन  मंसुर  राज्य

 अर  उसके  निकटवर्ती  क्षेत्रों  का  व्यापार  मंगलौर  द्वारा  होता  है  ।

 दूसरी  चीज  यह  हैकि  रेलवे  ने  मंगलौर-हसन  रेलवे
 के

 निर्माण  को  प्राथमिकता  दी  है

 लेकिन  हुबली  कारवार  लाइन  के  निर्माण  को  उतनी  प्राथमिकता  नहीं  दी  गई  है  ।

 arn  है  कि  इन  सभी  बातों  को  देखते  माननीय  सदस्य  संतुष्ट  हो  जायेंगे  कि  हमने

 कारवार  के  साथ  कोई  ज्यादती  नहीं  की  ।  हम  उसके  लिये  जो  भी  कर  सकते  करेंगे  ;  लेकिन

 दोनों  पत्तनों  के  सापेक्ष  महत्व  को  तो  अनदेखा  नहीं  किया  जा  सकता ।

 श्री
 श्री  प्र०  के०  रेव और  श्री  चिन्तामणि  afar  ने  verde  का  उल्लेख  किया

 मध्यम  पत्तन  विकास  समिति  ने  wat  प्रतिवेदन  में  उड़ीसा  के  सभी  पत्तनों के  लिये  जो

 सिफारिशें  की  उनका  कुल  ग्यान  १  १०  करोड़  रुपये
 श्राता  ।

 हमने  उसके  लिये  १

 रुपये  दिये हैं  ।  प्रतिवेदन  में  मंगलौर  श्र  तूतीकोरिन  पत्तनों  को  प्रथम  प्राथमिकता  दी

 गई  उसे  देखते  rode  के  लिये  ca  लाख  रुपये  की  राशि  wafer  करना  काफी  ठीक

 coda  पत्तन  को  जितनी  राशि दी  जा  रही  उसे  देखते  हुए  मंगलौर  शौर  तृतीकोरन

 पत्तनों  को  प्राथमिकता  की  श्रेणी  केਂ  आधार पर  उसकी  एक  तिहाई  राशि  भी  नहीं  मिल

 रही  है  ।  इसलिये  स्पष्ट  है  कि  पराट्वीप  पत्तन  की  उपेक्षा  नहीं हुई  है  ।

 zi  अरविद  SYITs  ने  बड़ी  ठीक  बात  कही  है  कि
 हमें  ave  पत्तनों

 की
 वर्तमान  क्षमता  का

 अधिकतम  उपयोग  करना  चाहिये  ।.  यही  हमारा  भी  सिद्धांत  है  ।  उन्होंने  हल्दिया  पत्तन  की

 qa  उठाई  लेकिन वह  इस  प्रतिवेदन  के  क्षेत्र  में  नहीं  माता  ।  हमने  तृतीय .  में

 होलियां पत्तन  के  विकास  के  लिये  ७  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  है  ।  कलकत्ता ग्रोवर  हल्दिया

 पत्तन  एक-दूसरे  के  aq  रहेंगे  ।



 ३०  R552  मध्यम  पतन  विकास  समिति  के  प्रतिवेदन  के  ३३३७

 बारे में  प्रस्ताव

 श्री  पट्टा भि रामन  ने  तूतीकोरिन  at  सेतुसमुद्रम  परियोजना  का  उल्लेख  किया  था  |

 हमने  सिद्धांत  रूप  में  सेतुसमुद्र म्‌  परियोजना  को  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  कम  से  कम  उसका

 प्रारम्भिक  सवाल  are  शुरु  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।  हमने  तृतीय  योजना  में  मंगलौर  शौर

 सेतुसमुद्रम  के  लिये  व्यवस्था की  है  ।  हमने  योजना  आयोग  के  पास  प्रपनी  सिफारिशें भेज  दी

 हम  समझते  हैं  कि  तूतीकोरिन  ah  मंगलौर  के  विकास  लिये  कुछ  करना  अविलम्बनीय

 हमने  योजना  war  से  अनुरोध  किया  है  कि  तृतीय  योजना  में  इन  दोनों  को  ऊंची  प्राथ

 मिलता दी  जायें

 श्री  गोरे  की  शिकायत  है  कि  महाराष्ट्र  के  पत्तनों  का  निर्माण-किये  संतोषजनक  गति  से

 आगे  नहीं  बढ़  रहा  है  ।  कौर  आवंटित  राशियों  का  भी  पुरा-पुरा  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।

 लेकिन  मेरी  जानकारी  के  मुताबिक  तो  ३७  लाख  रुपये  की  आवंटित  राशि  में  महाराष्ट्र

 सरकार  तक  २७  लाख  रुपय  खच  कर  चुकी  है  ।  झाशा  है  कि  चालू  वर्ष  में  ae  राशि

 व्यय  कर  दी  जायेगी  ।  इसलिए  महाराष्ट्र सरकार  पर  धीमी  गति  से  काम  चलाने  चा  आरोप

 नहीं  लगाया जा  सकता

 रत्नागिरि  भ्र  वहां  से  बाहर  भज
 जाने

 वाले  शहराहों
 की

 बात  हमारे  सामने  लेकिन

 आमों  से  ज्यादा  महत्वपूर्ण  यह  है  कि  वह  कितना  यात्री  यातायात  करता  है  ।
 राष्ट्रीय  पत्तन

 बोल ने  भ्र पनी  पिछली  बैठक  में  महाराष्ट्र  सरकार  के  प्रतिनिधियों  का  यह  सुझाव  स्वीकार  कर

 लिया  था  कि  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  उस  पर  as  किये  जान  वाले  १४५  लाख  रुपये  के

 २०  लाख  रुपय  केन्द्र  की  प्रो  से  भी  दिये  जायेंगे  ।  सिद्धांत  रूप  में  यह  भी  मान  लिया  गया  था

 कि  पत्तन  के  विकास  के  लिये  वह  किसलिए  खाड़ी  का  विकास  शरू  कर  दे  ।  राज्य  सरकार  ने

 महाराष्ट्र के  सभी  पत्तनों  के  लिये  2,2V,95,c00 BIG AT F रुपये  मांगे  थे  ।  लेकिन  परिवहन  तथा  संचार

 मंत्रालय  उसकी  जांच  के  बाद  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा है  कि  सीमित  संसाधनों  st  दृष्टि  इसके

 लिये  os  १८  लाख  रुपये  पर्याप्त होंगे  |  योजना  भ्रायोग  इससे  सहमत  हो  गया  है  |  राज्य  सरकार

 अपनी प्रो  से  ५०  लाख  रूपये  उन  पर  व्यय  कर  सकती  है  ।

 श्री  रघनाथ  सिह  ने  छोटे  पत्तनो ंके  विकास  का  .  जोरदार  समान  किया  ।

 इसके  लिये  में  उनको  धन्यवाद देता  हुं  ।  श्री  कौडियाल  ने  कहा  था  कि  हमने  बेपुर को  शामिल  नहीं

 किया  ।  वह  प्रतिवेदन  तो  पायेंगे  कि  हमने  उसके  विकास के  लिये  १०  लाख  रुपये  की  व्यवस्था

 की  सिफारिश  की  है  |

 केरल  राज्य  के  पत्तनों  के  विकास  के  लिये  तृतीय  योजना  में  V¥9 9G  लाख  रुपयों  की

 व्यवस्था  की  मांग  की  गई  हमने  प्रथम  प्राथमिकता  के  निर्माण  कार्यों  के  लिये  १३६ '  ४५

 लाख  रुपयों  की  सिफारिश  की  है  ।  इसके  राज्य  सरकार  की  से  २५  लाख  रूपये

 के  व्यय  की  बात  से  भी  योजना  आयोग
 सहमत

 है  ।  में  समझता  हूं  कि  यह  सर्वथा
 उचित

 है  ।

 गुजरात  में  सब  से  अधिक  पत्तन  हैं  ।  श्री  पटेल  ने  पोरबन्दर की  कौर  अधिक  ध्यान  देने

 की  आवश्यकता  बताई थी  ।  गुजरात  में  पत्तनों  की  संख्या  सब  से  अधिक  इसलिये  उसके  हितों

 का  पूरा  ध्यान  रखा  जाना  चाहिये  ।

 पोरबन्दर  पत्तन
 की

 यातात  सम्बन्धी  श्रावश्यकताझओं का  हमें  ध्यान  है
 ।

 सभी  पत्तनों  के
 लिये  जो  राशि  ग्रावंटित की  उसमें  से  हम  पोरबन्दर  की  भी  भ्रावश्यकताओओं  पूरी  करने का

 भरसक  प्रयास  करेंगे  ।



 ३३३८  मध्यम  पत्तन  विकास  समिति  के  प्रतिवेदन  के  २१  १६६०

 बारे में  प्रस्ताव

 राज

 श्री  पाणिग्रहण ने  पूछा  था  कि  मध्यम  पत्तन  विकास  समिति  के  सम्बन्ध  में  हमारी  सामान्य

 नीति  क्या  में  बता  चुका  हू ंकि
 अभी  इस  समय  हम  अपने

 को
 प्रथम  प्राथमिकता वाले

 कार्यों  तक  ही  सीमित  रखना  चाहते
 ate

 सीमित  संसाधनों  को  देखते हुए  हमने  अन्य

 योजनाग्रों के लिय भी यथासंभव के  लिय  भी  यथासंभव  गुंजाइश  बनाने  की  कोशिश  की  है  ।

 इनके  हमने  मंगलौर  कौर  सेतुसमुद्रम  तथा  अन्य  महत्वपूर्ण

 परियोजना ग्र ों  के  लिये  अलग  से  रानियां  मांगी  हैं  ।  समिति  ने  बड़ा  सराहनीय  art  किया

 इतना  उपयोगी  प्रतिवेदन  तैयार  कर के  ।  माननीय  सदस्यों  ने  उसकी  उचित  ही  सराहना  की  है  ।

 उसमें  पत्तनों  के  सम्बन्ध  में  एक  विस्तृत  ज्ञान-कोष  जेसा  तयार  कर  दिया गया  जो  आगे  भी

 बड़ा  उपयोगी  बना  रहेगा  ।

 श्री  त०  पिट्टूल राव  माननीय  मंत्री  ने  कहा  हैकि  VEX  में  ale  बाद  में  REXS

 में  हमारे  पत्तनों  में  यातायात  की  जो  भीड़  बढ़  गई  वह  स्टेज  नहर  बन्द  होने  के  कारण

 थी  ।  उनको  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  हमें  अमरीका  से  पी०  एल०  Vao  करारਂ  के  श्रन्तगंत

 ११०  लाख  टन  गेहूं  अर  १०  लाख  टन  चावल  का  आयात करना  है  ।  बड़े-बड़े  पत्तनों  पर  कहीं

 फिर  उतनी  ही  भीड़  न  हो  कौर  हमें  भारी  विलम्ब  करना  पड़

 में  जानता  हूं  कि  छोटे  पत्तनों  का  विकास  समवर्ती  सूची  में  शामिल  है  ।

 श्री  राज  बहादुर  :  माननीय  सदस्य  ने  यह  बात  पहले  नहीं  कही  थी  ।  मुझे  इसका  उत्तर

 देने  का  aaa  नहीं  मिलेगा  |

 उपाध्यक्ष  रिकार्ड  से  लेगा कि  यह  बात  बाद  में  कही  थी  ।  माननीय

 सदस्य  को  कोई  नया  प्रश्न  नहीं  उठाना  चाहिये  ।

 tit त०  व०  विट्ठल राव  छोटे  पत्तनों विकास  राज्य  सरकारों  का  विषय  मुझे

 मालूम है  ।  लेकिन  छोटे  पत्तनों  को  बड़े  पत्तनों
 की

 सूची  में  शामिल  करने  का  दायित्व  तो

 केन्द्र  कही  है  ।

 मंगलौर  कौर  तूतीकोरिन  दक्षिणी  भारत  में  स्थित हैं
 ate  दक्षिण  भारतीयों

 की  कुछ

 यह  भावना  बन  गई  है  कि  भारत  सरकार उसके  हितों  की  कौर  उचित  रूप  से  ध्यान  नहीं  देती ।

 योजना  आयोग  को  इन  सिफारिशों  को  भ्रान्ति रूप  देते समय  इसका  ध्यान  रखना  चाहियें

 राष्ट्रीय  cat  ats  ने  सिफारिश  की  है
 कि

 तूतीकोरिन  ak  मंगलौर  पत्तनों  का  विकास

 बड़े  पत्तनों  के  रूप  में  जाये
 ।  लेकिन  माननीय  मंत्री  ने  यह  नहीं  बताया  कि  इसके  सम्बन्ध

 में  क्या  fra  हुआ  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  है  :

 कि  यह  सभा  मध्यम  पत्तन  विकास  समिति  के  प्रतिवेदन  जो  €  eRe

 को  सभा-पटल पर  रखा  गया  विचार करती  है 1 *

 ran
 सौकत  हग

 मिल  अंग्रेजी  में



 ३०  १८८२  )  3 a

 श्री  To  के०
 चन्दा  को  वित्त  आयोग

 का
 सभापति  नियुक्त  किये

 जाने  के  बारे  में  चर्चा

 श्री  खाडिलकर  :  यह  विषय  बहुत  महत्वपूर्ण  यदि  ऐसे  महत्वपूर्ण

 धारियों  के  समक्ष  इस  प्रकार  के  रखें  जायेंगे  तो  उसका  बड़ा  बरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इस  दृष्टि

 से  सभा  को  श्री  ए०  Ho  चन्दा  की  वित्त  matt  व  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  पुनर्गठन समिति  के

 सभापति के  रूप  में  नियुक्ति  के  संबंध में  बड़ी  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करना  चाहिये  ।

 मुझे  माननीय  वित्त  मंत्री  का  विवरण  पढ़कर  बहुत  शभ्राइचये  gar  क्योंकि  उसमें  इस  विषय  को

 बड़ी  सरसरी  तौर  से  निपटा  दिया  गया  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  आयोग  के  सभापति का  पद

 भारत  सरकार  के  अधीन  पद  नहीं  माना  जा  सकता है  ।  इस  विषय  के  संबंध  में  लाभ-पद  संबंधी

 समिति  द्वारा  विस्तारपूर्वक  विचार  किया  गया  था
 ।  समिति  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  की

 व्याख्या  की  है  परन्तु  केवल  पद  की  व्याख्या  क्या  होगी
 ?

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  पर  पाल

 इंडिया  रिपोर्टर की  टिप्पणियों  १,  पृष्ठ  १८७)  में  यह  कहा  गया  है  कि  वह  स्थिति  है

 जिसके  साथ  कुछ  कत्तव्य  संबद्ध  हों  |  श्रागे  यह  भी  कहा  गया  है  कि  यह  आवश्यक नहीं  है  कि  पद

 धारण करने  वाले  उससे  किसी  प्रकार का  वेतन  या  लाभ  प्राप्त  श्री  चन्दा

 स्वयं  इस  व्याख्या  से  प्रभावित हुये  हैं  क्योंकि  उन्होंने
 अपनी

 एडमिनिस्ट्रेशनਂ  पुस्तक

 में  अपने  पद  के  संबंध  में  यह  लिखा  है  कि  उनकी  स्वतंत्रता  की  रक्षा  के  लिये  तथा  कार्यकारी

 सरकार के  प्रभाव  से  बचाने  के  लिये  संविधान  शभ्रधिनियम  में  उनके  सेवानिवृत्ति होने  पर  नौकरी

 करने  पर  प्रतिबन्ध एवं  उनके  विशेष  संसदीय  प्रक्रिया  ढारा  हटाये  जाने  के  उपबन्धों  का

 करण  किया  गया  है  ।  उन्होंने  यह  प्रमाणित  करने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  वह  aaa  सेवानिवृत्ति

 होने  पर  कोई  पद  धारण  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त जब  महालेखापरीक्षक  की  नियुक्ति  संबंधी  विधेयक  सभा  में  पेश  किया

 गया  था  तब  श्री  देशमुख  ने  उद्देश्यों तथा  कारणों  के  विवरण  में  यह  कहा  था  कि  इस  पद  के  महत्व

 को  देखते  हुये  आवश्यक  है  कि  उन्हें  कुछ  अतिरिक्त  पेंशन  दी  जाये  क्योंकि वह  सेवानिवृत

 होने  पर  संविधान  के  भ्रनसार  कोई  सरकारी  पद  नहीं  धारण  कर  सकेंगे  ।  इसलिये  यह  स्पष्ट  है  कि

 उन्हें  सेवानिवृत्त  होने  पर  कोई  भी  सरकारी  पद  स्वीकार  नहीं  करना  चाहिये  |

 यदि  हम  इस  व्याख्या  को  कौर  भ्र धि नियम  के  उद्देश्य  को  स्वीकार  करते  हैं  तो  यह  स्पष्ट

 है  कि  यह  सरकार  के  श्रन्तगंत  पद  वित्त  मंत्री  ने  श्री  नरहरि  राव  के  मामले  का  जो  निर्देश

 किया  i  उसका  इससे  कोई  संबंध  नहीं  है  क्योंकि  वह  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  के  ata  पद

 पर  नियुक्त  किये  गये  थे  ।  इसलिये  महान्यायवादी  को  निर्देश ate  उनकी  स्वीकृति  प्राप्त  करना

 सीधा  अनावश्यक  था  |

 वित्त  मंत्री  ने  कहा  कि  वह  पूर्णकालिक  पदधारी  नहीं हैं  कौर  उन्हें  कोई  वेतन  नहीं  मिलता  है  ।

 में  समझता  हूं  कि  यह  बात  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  उन्हें  प्रतिदिन  ६०  रुपये  मिलते  हैं  जो  श्रायकर  से  मुक्त

 हैं ।  इसके  शभ्रतिरिक्त  उन्हें  निःशुल्क  मकान  भी  मिला  gare

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  उन्हें कोई  भी  चीज निःशुल्क  नहीं  मिलती है  ।

 ee  ए ाा ा [6.1 |  गजराज  सिह

 :  लेकिन  उन्हें  भत्ता  तो  मिलता है
 ?

 अग्रेजी  में



 ३३४०  किए  के ०  चन्दा को  वित्त  आयोग  का  सभा  पति  २१  १९६०

 नियुक्त  किये  जाने  के  बारे  में  चर्चा

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  वह  यात्रा  शादी  के  लिये है  ।

 श्री  खाडिलकर
 :

 चाहे  उन्हें  कुछ  भी
 न

 मिलता  हो  परन्तु  विचारणीय  प्रश्न  यह  है  कि  क्या

 पह  संविधान  के  अनुसार  न्याय  है
 ?

 मेरा  निवेदन  है  कि  हमारी  सरकार  लोकसेवा

 प्रायोगों के  सभापतियों  ae  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों के  समक्ष  इस  प्रकार के  श्रावण

 रखकर  देश  सामाजिक  तथा  राजनैतिक  संस्थानों का  बहुत  श्रीजीत  कर  रही  जहां  तक

 संविधान  के  निर्वेचन का  संबंध  इस  प्रकार  की  नियुक्तियां  सर्वथा  गलत हैं

 श्री  बसु  ने  अपनी  टिप्पणी में  स्पष्ट  लिखा  है  कि  महालेखापरीक्षक संविधान  के  geri  झपने

 सेवानिवृत्त  होने  पर  कोई  अवैतनिक
 पद  भी

 नहीं  ग्रहण  कर  सकता  है
 ।

 इसलिये  मैं  समझता  हूं  कि

 वैधानिक  दृष्टि  से  यह  नियुक्ति  सर्वथा  गलत है  ।  मुझे  भय  है  कि  यदि  कोई  नागरिक  उच्चतम

 न्यायालय  में  इसके  बारे  में  अपील  कर  देगा  तो  उसके  पक्ष  में  fia  दिया  जायेंगी ak  वित्त  grat

 का  कार्य  गड़बड़  हो  जायेगा  ।  इसीलिये  मेंने  यह  प्रस्ताव  उपस्थित  किया है  ।

 wa में  में  वित्त  मंत्री  at  विधि  मंत्री से  यह  अपील  करूंगा  कि  उन्हें  संविधान  की  रक्षा

 करनी  चाहिये ।  संविधान  का  निर्वाचन  इस  प्रकार  किया  जाना  चाहिये  कि  ऐसे  पदचारियों के

 समक्ष  श्रावण  रखकर  उन्हें  कार्यकारी  सरकार  द्वारा  प्रभावित
 न

 किया  जा  सके  ।  में  आशा  करता  हूं

 कि  विधि  मंत्री  उस  न्याय  की  परम्पराओं  को  कायम  रखेंगे  जो  उनके  पूर्वाधिकारियों  ने

 स्थापित की  है  ।

 श्री  तंगदिली  :  श्री  बसु  ने  अपनी  टिप्पणी  में  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  कौर

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  सभापति  दोनों  के  बारे  में  विचार  व्यक्त  करते  हुये  यह  लिखा  है  कि  उन्हें

 सेवानिवृत्त  होने  पर  कोई  पद  प्राप्त  करने  से  इसलिये  मना  किया  गया  है  कि  वे  पद  के  कार्यकाल

 में  कार्यकारी  सरकार  की  कृपा  दृष्टि  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  न  करें  ।  तुच्छ  १४८  (४)  में  यह  कहा

 गया  है  कि  अपने  पद  पर  न  रह  जाने  के  गरचा  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  भारत  सरकार  के

 अथवा  किसी  राज्य  की  सरकार  के  भ्रमित  पद  का  पात्र  न  होगा  ।  फिर  aa
 लोक  सेवा  आयोग

 के

 सभापति के  बारे  में  अनुच्छेद  ३१९  में  यह  कहा  गया  है  कि  वह  भारत  सरकार  या  किसी  राज्य

 सरकार  के  भ्रमित  किसी  भी  झ्र  नौकरी  के  लिये  भ्र पात्र  होगा  ।  इस  प्रकार  इन  पदाधिकारियों  की

 स्थिति  उच्चतम  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  से  भी  ऊंची  है  क्योंकि  न्यायाधीशों  के  संबंध  में  अनुच्छेद

 ¢r¥(v)  में  केवल  यही  कहा  गया  है  कि  वे  किसी  न्यायालय  में  वकालत  का  कायें  नहीं

 कर  सकेंगे ।

 जहां तक  वित्त  योग  के  सभापति  की  नियुक्ति  का  संबंध  PERL  के  अधिनियम में  यह

 गया  है  कि  उसकी  नियुक्ति  राष्ट्रपति  द्वारा  की  जायेगी  ag  संसद्‌  द्वारा  पारित  किये

 जाने  वाले  कानून  के  अधीनस्थ  होगी  ।.  फिर  अधिनियम  की  धारा  ३  में  यह  उपबन्ध  है  कि  सभापति

 ऐसे  व्यक्तियों
 में

 से  war  जायेगा  जिनहें  सार्वजनिक कार्यों  का  भ्रनुभव हो
 ।

 इसके  fakes
 अन्य

 कोई  योग्यता  नहीं  रखी  रहे  |  परन्तु  जहां  तक  के  अरन्य  सदस्यों  का  संबंध  है  उनके  लिये

 यह  योग्यता  गई  है  कि  उन्हें  सरकार  के  वित्त  ake  लेखे  का  ज्ञान  होना  चाहिये  ।  फिर  उनके

 लिये  वेतन  का  उपबन्ध  भी  है  ।  इसलिये  ऐसा  नहीं  है  कि  वे  निःशुल्क  कायें
 करेंगे  ।

 यह  हो  सकता  है  कि

 कोई  उस  पारिश्रमिक  को  स्वीकार  कर  ले  भ्रमणा  स्वीकार  न  करे  ।  यह  राष्ट्रपति  उनको  हटा
 भी

 वाध्

 tea  प्रेमी  में
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 नियुक्त  किये  जाने  के  बारे  में  चर्चा

 सकेगा  क्योंकि  साधारण  परिभाषा  भ्र धि नियम  के  wets  जो  व्यक्ति  नियुक्त  करता  है  उसे  हटाने

 की  afer भी  प्राप्त  है  ।  इससे  प्रकट  होता  है  कि  यह  सरकार  के  भ्रमित  वाला  एक  पद  है  ।

 में  यह  भी  बता  देना  चाहता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  द्वारा  १२  दिसम्बर  को  इस  नियुक्ति  की  घोषणा

 किये  जाने  के  पश्चात्‌  समाचारपत्रों  में  इसके  संबंध में  सम्पादकीय  लेख  प्रकाशित  हुये  हैं  ।

 अनेक  पत्र  भी  प्रकाशित हुये  हैं  ।  जिनमें  इस  बात  पर  प्रकाश  डाला  गया  है  कि  यह  नियुक्ति  संविधान

 के  उपबन्धों का  उल्लंघन  करती  है  ।  जहां तक  श्री  नरहरि  राव  की  नियुक्ति  का  प्रदान  जिसका

 वित्त  मंत्री  ने  हवाला  वह  भारत  के  क्रन्द  नहीं  की  गई  थी  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  यदि  भूतकाल में

 कोई  गलती  हुई  है  तो  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  भविष्य  में  भी  हम  वैसा  करते  रहें
 ।

 फिर  वे  तन  का  प्रश्न  उतना  महत्वपूर्ण  नहीं  है  क्योंकि  कुछ  लोग  ऐसे  भी  हैं  जो  कोई पद  प्राप्त

 करने  के  लिये  उल्टा  कुछ  देने  के  लिये  भी  तैयार  हैं  मेरा  निवेदन  है  कि  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  का

 पद  इतना  ऊंचा  है  कि  वह  इस  सभा  के  भी  अधीन  नहीं  इतने  पद  को  इतने  हल्के  से

 नीचे  नहीं  ले  जाया  जाना  चाहिये  ।  वित्त  मंत्री को  इस  नियुक्त  के  संबंध में  सभा  को  सुचना

 देनी  चाहिये  थी  ताकि  हम  भ्र पने  सुझाव  दे  यह  भी  ज्ञात ear  है  पहले  एक  अन्य  व्यक्ति

 को  इस  पर नियुक्त  किया जा  रहा  ar  जो  वर्तमान  पदधारी से  प्रतीक  उपयुक्त थे  ।  पन्त

 में  यही  कहूंगा  कि  यह  नियुक्ति  ठीक  नहीं  है  शौर  यदि  हमसे  किया  गया  होता  तो  हम

 डसे  कभी  भी  न  होने  देते  ।

 tt  ब्रज  राज  सिह  :  अत्यंत  afar  नोटिस  के  संबंध  में  जो  उत्तर  वित्त

 मंत्री  महोदय  ने  दिया  उससे  ऐसा  लगता  है  कि  वह  इस  नियुक्ति  को  सिफ॑  एक  arene  पर  उचित

 ठहराते  हैं  श्र  वह  aes  यह  है  कि  यह  अाफिस  गवर्नमेंट  आफ  इंडिया  के  अ्न्तगेंत  नहीं  है  ।  मैं

 fai  इसी  प्वाइंट  को  लेना  चाहता  हूं  क्योंकि  we  दूसरे  प्रश्न  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  इस  सदन  में

 रख  दिये हैं  ate  इसलिये  मैं  इसी  प्वाएँट  को  लेना  चाहता  हूं  कि  यह  अाफिस  गवर्नमेंट  ars

 इंडिया  के  अ्रन्तगंत  है  या  नहीं  ॥

 अभी  कानून  मंत्री  महोदय  ने  ate  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  भी  श्री  तंगामणि  के  बीच  में  बोलते

 हुये  कहा  कि  इस  फाइनेंस  कमिशन  के  चेयरमैन  का  हटाया  जाना  फ्रौम

 अाफिस  )  कहीं  पर  यह  नहीं  लिखा  है  कि  किस  तरह  से  होगा  कौर  शायद  वह  इस  प्रकार  की

 दलील  देना  चाहते  मैं  इस  संबंध  में  निवेदन  करूंगा  कि  इस  फाइनेंस  कमिशन  fanfare

 प्राविजंस  ऐक्ट  १९५१  आयोग  विविध  उपबन्ध  अधिनियम  १९५१)  की  धारा  ४

 को  पढ़ें  तो  उससे  पता  इंटरेस्ट  टु  डिसक्वालीफाई  मैम्बसं  उस  में

 किसी  प्रकार  का  या  उसके  साथ  साथ  नेश्नरमेन  का  कोई  पसंद  इंटरैस्ट  होगा  इसके  अतिरिकत

 राष्ट्रपति  किसी  व्यक्ति  को  वित्त  आयोग  का  सदस्य  नियुक्त  करने  के  qa  इरा  बात  की  जांच  कर

 लेंगे  कि  उस  व्यक्ति के  ऐसे  वित्तीय  या  अन्य  प्रकार  के  हित  नही ंहैं  जिनसे  उसके  दत्त य  पालन

 में  बाघा  होगी  तथा  राष्ट्रपति  जब  कभी  भी  श्रावस्ती  समझे  ऐसी  जानकारी  मांग  सकते  हैं  ज़िसे  वह

 अत्यावश्यक  समझते  हैं  ।

 तात्पयं  यह  है  अगर  frat  प्रकार  का  या  चेयरमैन  का  कोई  इंटरेस्ट  कायम  हो

 है  जिन  उद्देश्यों  की  पूर्ति  के  लिए  जिन  कृतियों  के  पालन  करने  के  लिये  वहू  किये
 ~  cy

 गये  तो  a  fas  इतना  हीਂ  अधिकार  कोनोर  प्रेसीडेंट  के  माने

 WRG  सरकार  को  है  कि  वह  ऐसे  व्यक्ति का  एपायिन्टमट  नियुक्ति न



 RRR  ए०  के ०  चन्दा  को  वित्त  झ्रापोग  का  सभापति  २१  RRO

 feria  किये  जाने  के  बारे  में  चर्चा

 [at  ब्रज राज

 करे  बल्कि  ag  अधिकार भी  हासिल  है  कि  श्रगर इस  तरीके  का  कोई  इंटरेस्ट  कायम

 हो  जाता  है  तो  ऐसे  व्यक्तिको  उस  के  पद  से  हटा दे  हमारे  संविधान  में  तीन

 ऐसी  व्यवस्था यें  जिन  में  तीन  हाई  श्राफिसज़ को  हटाने  के  लिए  खास  wifes  रखें

 गए  हैं  कौर  वे  झ्राफिसर  हैं  सुप्रीम  कोर्ट  के  चीफ़  जस्टिस या  कंट्रोलर  एंड  शभ्राडिटर

 जेनरल  शौर  चीफ़  इलेक् दान  कमिश्नर
 |

 उन  में  यह  कहा  गया  हैं
 कि

 ware  उन  को  प्रव्ड  मिसबिवियर

 था  इन कैपिसिटी के  लिए  भी  हटाया  तो  वह  तभी  वह  किया  जा  मगर

 मेंट
 में  मौजूद  सदस्यों

 को
 दो  तिहाई  बहुमत से  यह  मोशन  पास  कर  दिया  जाये  कि  उन

 को  yee  मिस बिहेवियर  या  इन कैपेसिटी के  लिए  eer  दिया  ।  तात्पर्य यह  है  कि  इन

 म भ्र धि कारियों  को  हटाने  के  लिए  वहीं  व्यवस्था यें  लागू  जो  कि  संविधान

 made  संशोधन
 के  लिए  लागू  इन  के  अलावा इस  सम्बन्ध  में  कौर  कोई  व्यवस्था

 नहीं हे
 ।  यदि  संविधान  में  भ्राफ़िसर के  विषय  में  यह  दर्ज  नहीं  हे  कि  उसको  कैसे

 हटाया जा  सकता  तो
 इस  के  साफ़  मानी  ये  हैं  कि  गवर्नमेंट  उसको  किसी  दूसरे  तरीके  से  हटा

 सकती हे
 ।  संविधान  के  faataral + fara onfaaat ने  जिन  व्यक्तियों  के  बारे  में  यह  महसूस  किया  कि  उन  को

 हटाने के  लिए  किसी  विशेष  व्यवस्था की  जरूरत  उन  के  लिए  सुप्रीम  ae  के  जज

 या  चीफ़  metre  एट  जेनरल  साफ़  इंडिया  at  चीफ़  इलेक्शन

 कमिश्नर  के  लिए  उन्होंने  विशेष  प्राचीन  कर  दिया  ।  इन  तीन  भ्र धि का  रियों  के  अलावा  किसी

 ar के  लिये  संविधान  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  २८०  में  कहा  गया  हैं  :

 इस  संविधान  के  प्रारम्भ के  दो  वर्ष  के  भीतर  wk  तत  पश्चात्‌  प्रत्येक  पंचम

 ag  की  समाप्ति पर  भ्रमणा  उस  से  पहिले  ऐसे  समय  पर  जिसे  राष्ट्रपति  maa

 समझे  राष्ट्रपति mart  द्वारा  एक  वित्त  marr  गठित  करेगा जो

 पति  द्वारा  नियुक्त  एक  सभापति  ak  चार  aa  सदस्यों  से  मिल

 कर  बनेगा  |
 ी

 उस के  बाद  पार्लीमैंट को  यह  अधिकार दे  दिया  गया  कि  वह  इस  बारे में  ला  बन  सकती  हें  atk

 पार्लियामेंट ने  ला  बना  दिया  &  कि  उन  की  ड्यूटी  इत्यादि  क्या  होंगी  ।  उस  एक्ट  में

 भी--फ़िनांस  कमीशन  प्राविजन्ज़ )  १९४५१ में  भी  फिनांस  कमीशन

 के  चेयरमैन  wart  को  हटाने  कीं  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  इस  के  साथ ही  उन  को

 हटाने  के  गवर्नमेंट  को  पालियामेंट  में  नहीं  जाना  पड़ेगा  ,  जेसे  कि  उस  को  सुप्रीम  कोटे

 के  जजिज़ at  चीफ़  कंट्रोलर  एंड  आडीटर  जेनरल  कौर  चीफ़  इलेक्शन

 कमिश्नर  को  प्रूव्ड  मिस बिहेवियर  या  इनकैपेसिटी  के  लिए  हटाने  के  लिये  संविधान  की

 व्यवस्थापकों  के  अनुसार  इस  पालियामेंट
 में  कराना  पड़ता  ह  ।

 इस  का  अथ  यह  हे  कि  इन

 भ्र घि कारियों  श्रधारिटी हटा  सकती  जो  कि  उन  को  नियुक्त  करती  है  ।  वह

 कौन  सी  अथारिटी  फिनांस  कमीशन  को  fart  करती
 ?

 वह  ae

 रिटी  है  जिस  के  मानी  हैं  हिन्दुस्तान  की  सरकार  |  उस का  कौन  सा  मंत्रालय

 इस  से  इस  समय  कोई  मतलब  नहीं  है  ।  यह  स्पष्ट  &  जहां .  भी
 1.0

 दाऊद का  इस्तेमाल  किया गया  -  उस  का  मतलब  हैं  हिन्दुस्तान की  हिन्दुस्तान  की

 सरकार  जिस  carer  को  एपायंट  करती  उस  को  प्रूव्ड  मिस बिहेवियर  या  इनकैंपेसिटी

 या  eG  के  एक्ट  में  दिये  गये  इन् ट्रस्ट  होने  दि  के  दूसरे  राधा  पर  रिमूव  करने
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 नियुक्त  किये  जाने  के  बारे  में  चर्चा

 का  स्वीकार
 भी  हमेशा  उस  को  रहेगा

 ।
 नगर  वित्त  मंत्री  महोदय  यह  कहना  चाहें

 कि  सरकार

 को  fata  करने  का  प्राकार तो  लेकिन उस  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  कि  वह  उस

 को  हटा  सकें
 तो

 मैं  उन
 से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  के

 मानी
 ये  होंगे  कि  भ्रमर

 फिनांस  कमिश्नर
 के

 चेयरमैन  wk  दूसरे  सदस्यगण  सबूत होने  के  बाद  भ्रूण  मिसबिहेवियर

 या  इ-कैपेसिटी के  दोषी  तो  सरकार  कुछ  सकेगी  समय  सरकार  क्या

 करेगी  ?

 श्री  सोराबजी  दे  पाई  उन्हें  महीं  हटाया जा  सकता  है  ॥

 श्री  ब्रज राज  सिह  :  तगर  उस  को  रिमूव  नहीं  स्थिति

 बहुत  खराब  हो  जायेगी ।  में यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  का  यह

 कहना  उस  को  रिमूव  नहीं  किया जा  सकता  ग़लत  ।  जिन  विषयों  में  रीमूवल  के

 लिए  विशेष  व्यवस्थापकों  की  अभ्रावद५4कता  थी  ,  उन  के  लिए  संविधान  में  प्राचीन  कर

 दिया  हैं  कौर  वे  विशेष  व्यवस्था यें  केवल  सुप्रीम  कोट  के  अजीज  या  चीफ

 कंट्रोलर  एंड  भ्राडिटर  जेनरल  साफ़  इंडिया  कौर  चीफ़  इलैक्शन  कमिश्नर  के

 विषय  में  की गई  हैं  तीन  के ग्र लावा  शरीर  जितने  गवर्नमेंट  सर्वेन्ट्स  उन  को

 हटाने  के  ग्राफ़  इंडिया  को  हमेशा  श्रर्धिकार  हासिल  हैं  \  fara

 मिनिस्टर  का  यह  कहना  है  कि  यह  आफ़िस  गवर्नमेंट  श्राफ  इंडिया के  अन्तर्गत  नहीं

 बिल्कुल  ग़लत  हैं  ।  इन  श्राफ़िसिज  का  क्रिएशन  गवर्नमेंट  am  इंडिया  करती

 इन  व्यक्तियों  को  एपब्यंट  करती  ok  जिन  को  वह  wiz  करती

 उन  को  प्रूव्ड  मिस बिहेवियर  या  इनकपेसिटी  शादी  कारणों  जो  कि  दूसरे  श्राफिसेज़  के

 विषय  में  भीलागू  हटा  भी  सकती  ।  काल  टेंशन  नोटिस  के  बारे  में  वित्त  मंत्री

 ने  यह  कहा  कि  यह  आफ़िस  गवर्नमेंट  साफ़  इंडिया  के  अन्तर्गत  नहीं  हैं  कौर  संविधान  में

 कंट्रोलर  एंड  भ्र डि टर  जेनरल  के  लिए यह  व्यवस्था  हैं  कि  वह  watts  arm  इंडिया  या

 किसी  स्टेट  के  gata  कोई  अाफिस  होल्ड  नहीं  कर  इसलिए  उन  के  लिए

 यह  डिसक्वालिफ़िकेशन  नहीं  है--वह  यह  आफ़िस  ges  कर  सकते  मेरा  यह  निवेदन

 है  कि  फिनांस  मिनिस्टर  का  सोचना  बिल्कुल  ग़लत  हैं  ।  यह  आफ़िस  गवर्नमेंट

 am  इंडिया  tanta  इसलिए  कि  गउ़नेमेंट  are  इंडिया  उसे  एप-यंत्र  करती

 उस  के  फूंडूज़  से  उस  को  पेमेंट  होता  हे  कौर  उस को  यह  इत्हेरन्ट  पावर  हासिल  है

 कि  जब  चाहे तब  वह  उस  को  कुछ  भ्राघारों  के  होते  हुए  हटा  सकती
 ।

 संविधान  के  निर्मितियों  का  यह  उद्देश्य  रहा  होता  कि  fare  कमीशन  के  चेयरमेन

 के  बारे  में  भी  वही  व्यवस्था  रखी  जो  कि  सुप्रीम  कोर्ट के  अजीज़  ax  चीफ

 कंट्रोलर  एंड  भ्राडिटर  जेनरल  श्राफ  इंडिया  कौर  चीफ  इलैक्शन  कमिश्नर  को  हटाने

 के  विषय  में  रखी गई  है  ,  तो  संविधान  में  यह  व्यवस्था  ज़रूर  रही  होती  ।  चूंकि

 उस  विषय
 में  यह  व्यवस्था  नहीं  इस  लिए  इस  के  साफ़  मानिये

 fe  संविधान

 के  faq  का  wea  यह  मन्दा  यह  था  कि  फिनांस  कमीशन  के  चेयरमेन

 को  गवर्नमेंट  साफ़  इंडिया  उसी  तरह  wie  कौर  रीमूव  कर  सकती  जैसेकि  ak

 गवर्नमेंट  अब  इंडिया  के  सर्वेन्ट्स को  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  फिनांस  मिनिस्टर  की  इस  दलील

 का  कोई  oar  नहीं  ।  इन  तीन  श्राफिसिज़  के अलावा  श्र  किसी  के  बारे  में

 मूल  dist  में
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 नियुक्त  किये  जाने  के  बारे  में  चर्चा

 [at  गजराज

 सुविधा ।  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  हैं  ।  are  संविधान  |  ह  तीनों  का  इस  बारे  में

 कोई  इरादा  ged  तो  संचालन  H  ज़रूर  उस  की  व्यवस्था  होनी

 चाहिए  थी  ।  उस में  कोई  व्यवस्था  नहीं  इस  fer  कमीशन  के

 चेयरमैन  या  दूसरे  सदस्यों  की  अलग  से  कोई  हैसियत  नहीं  है  उन  की  यही  हैसियत

 जो  कि  दूसरे  गवर्नमेंट  सर्वेट्स  की  हे  ।

 फ़िनांस  मिनिस्टर  ने  काल  श्रटन्शन  नोटिस  के  जबाब में  यह  भी  कहा  कि  चूंकि

 हम  फिनांस  कमीशन  के  कर्तव्यों  में  इन्टीरियर  कर  कोई  दख्ल  नहीं  दे

 इस  हमें  कोई  ऐसा  अधिकार  नहीं  ह  ।  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  कि  सरकार  उस  में  इन्टीरियर  कर  सकती  है  या  यह  सवाल  नहीं  है  ।

 सरकार  इन्टरफ़ीयर  इलेक्शन  कंट्रोलर  एंड  झभ्राडिटर  जेनरल  श्राफ

 इंडिया  oak  सुप्रीम  कोट  के  कर्तव्यों  में भी  नहीं  कर  सकती  ,  लेकिनਂ  उन

 शिकारियों
 को  प्रूव्ड  मिसविहेवियर  या  इनकपेसिटी  के  कारण  हटाने  के  संविधानिक

 | व्यवस्था की  गई  ह  ।  इसलिए  उन  की  यह  दलील  कोई  वज़न  नहीं  रखती  हैं

 में  यह  निवेदन  करूंगा  कि  हम  इस  तरह  की  परम्परायें  डालें  कि  जिस  से  इसदेश  के

 संविधान  की  प्रतिष्ठा  को  धक्का  की  शझ्राद्ंका  न  हो  |  सरकार  की  दौर से

 जो  कुछ  किया  गया  उस  से  संविधान  की  प्रतिष्ठा  को  लगने  की  आशंका

 है  ।  कल
 इस  तरह  की  श्र

 बातें  हो  सकती
 हैं

 ।  सोशलिस्ट  स्टिक
 पैटर्न  ग्राफ

 सोसायटी

 की  स्थापना  के  से  सरकार  कई  कार्पोरेंदान्ज  कायम  करने  रही  जो

 कि  उचित है  ।  कल  एल०  कराई  सी०  या  कौर  कार्पोरेशन  के  आफ़िस
 का

 प्रदान

 भ्राता  तो  सरकार  क्या  क्या  तब  भी  वहू  कहेगी कि
 वे  अाफिस  गर नें मेंट

 साफ़  के  अन्तर्गत  नहीं  हैं  —they  are  not  offices  under  the  Govt.  of  India  ?

 इस  तरह की
 दलील

 देना  बिलकूल  ग़लत  i  maa इस  बात
 की  कि  मगर

 कोई  ग़लत  स्टैप  उठाया  गया  कोई  ग़लत  कदम
 गया  सरकार

 को  स्वयं  उसको  रिप्लेस  करना  चाहिए  ।  जैसा  कि  श्री  खालिक  ने  कहा  ,  सरकार

 इस  बातकी  इन्तज़ार  न  करेगी  कोई  व्यतीत  बा  में  सुप्रीम  कोर्ट  पहुंचे

 भ्र
 उस  के  गमनीय  जजों  से  यह  रूल  इश्यू  कराए कि  ag  संविधान  की  व्यवस्थापकों

 के  खिलाफ़  इस  लिए  इत  को  हटाया  जाये  |

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  संविधान के  अनुच्छेद  १४८  (४)  का  उद्देश्य यह  है  कि
 नियंत्रक  कौर  महालेखा  परीक्षक  को  अधिकतम  स्वतंत्रता  प्राप्त हो  ।  उसके  लिये  किसी  प्रकार

 का

 प्रलोभन
 न  रहे  श्र  इस  प्रकार  वह  कठिन  कत्तव्य  पूरी  निर्भीकता से  पुरा  करे  ।  इसमें  संदेह

 नहीं  है  कि  श्री  चन्दा  ने  अपने  कत्तव्य का  वहन  पूरी  ईमानदारी  तौर  निर्भयता  से
 किया

 तथा  इस  कार्य  में  उन्होंने  अद्वितीय  ख्याति  जीत  की  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  वित्त  मंत्री  ने

 श्री  चन्दा  की  सिफारिश  इस  पद  के  लिये  किसी  विशेष  प्रयोजन  से  नहीं  की  है  तथापि  मैं  इस  नियुक्ति  से

 प्रसन्न नहीं  हूँ  ।

 मल  भप्रंप्रेजी में
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 नियुक्त  किये  जाने  के  बारे  में  चर्चा

 इसमें  संदेह  नहीं  है  कि  भारत  सरकार यह  तरक॑  कर  सकती है  कि  इस  पद  को  भारत  सरकार

 के  अधीन  पद  नहीं  समझा  जा  सकता  है  कौर  इस  प्रकार  टैक्नीकल  पर  उनकी  नियुक्ति  वे  हो

 सकती  किन्तु क्या  इस  प्रकार की  नियुक्ति से  संविधान  के  निर्माताओं का  वह  उद्देश्य  पूरा  होता

 है  जिस  उद्देश्य  को  सामने  रख  कर  यह  उपबंध  रखा गया  है  ?

 यह  कहा  गया  है  कि  यह  पद  सर्वे तनिक  नहीं  होगा  |
 निसंदेह  यह  कई  व्यक्ति  ऐसे  हैं  जो  कि

 बिना  वेतन  लिये  ही  कार्य  करने  को  तत्पर  श्र  यह  भी  कहा  गया  है  कि  वे  झ्रांशिक  समय  काम

 समझ में  नहीं  भ्राता  कि  उनके  airs  समय  काम  करने  की  कया  आवश्यकता  है  जब  कि  हमें

 एक  पुरे  समय  तथा  अवैतनिक  कार्य  करने  वाले  सभापति  की  अ्रवश्यकता  है  |  मेरा  विचार है

 कवित्त  मंत्री  ने  श्री  चन्दा  का  नाम  इस  पद  के  लिये  मंजूर  कर  भ्रच्छा  नहीं  किया  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  यह  पद  रिक्त  होता  है  तो  इस  पद  के  लिये  दूसरे  व्यक्ति  का  चुनाव

 कौन  करता  है  ?

 सोराबजी  देसाई  :  राष्ट्रपति  करते हैं  ?

 fama  महोदय  :  यदि  राष्ट्रपति सरकार  के  परामर्श  से  उसकी  नियुक्ति  करता है  तो

 क्या  सामान्य  खंड  अघिनियम  के  ala  उन्हें  उस  व्यक्ति  को  हटाने  का  भ्र घि कार  भी  प्राप्त  नहीं
 ?

 है

 विधि  मंत्री  wo  कु०  :  नियुक्ति कुछ  वर्षों  की  अवधि  के  लिये  होती है  ।

 राष्ट्रपति  बिना  समय  विहित  किये  हुये  नियुक्ति  नहीं  कर  सकता  है  ।

 faa  महोदय  :.  क्या  विधि  मंत्री  के  कहने  का  तात्पर्य  यह  है  कि  एक  बार  नियुक्ति  हो  जाने

 पर  कदाचार के  कारण  भी  उन्हें  हटाया  जा  सकता  है  ?

 fat  wo  कु  सेन :  सामान्य  खंड  प्रीमियम के  संवरण  के  gels  पद  से  हटाने

 की  भी  शक्तियां ar  जाती  हैं  ।

 श्रिया  महोदय :  तथापि  यहां  न  तो  संवरण  की  शक्तियां  दी  गई  हैं  न  हटाने  की  ।  संविधान

 के
 अधीन  नियुक्ति  की  दोस्तियाँ  राष्ट्रपति  को  दी  गई  यह  शक्ति  संविधान  के  अधीन  दी  गई  है  न  कि

 संसद्‌  क े।  तो  क्या  संसद  यह  कह  सकती  है  कि  राष्ट्रपति  कोई  भ्रायोग  faa  न  करे  ।

 fat  श्र०  Fo  सेन  :  जी  नहीं

 गम्रध्यक्ष  महोदय  :.  क्या  संसद्‌  राष्ट्रपति  का  यह  अधिकार  भी  ले  सकती  है  कौर  कह  सकती

 है  कि  श्राप  उसे  हटा  नहीं  सकते हैं  ?

 fut  न  कु०  सत

 करे  ।

 शक्तियों  का  तब  तक  उपयोग  नहीं  कर  सकता  है  जब  तक  वह  उल्लिखित  प्रक्रिया  का  अनुसरण  न

 भव्य  महो  :  यह  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  कि  यह  एक  पद  है  यह  पद  सरकार

 के  अ्रघीन है  ।  शहरों  इस  पद  पर  नियुक्ति  का  अ्रघिकार  राष्ट्रपति  अर्थात्‌  भारत  सरकार  को

 से
 अपहर्ताओं  को  विहित  करने  को  कहा  गया

 मिल  अंग्रेजी में
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 श्री  मोरारजी  देसाई :  में
 उत्तर  के  समय  आपके  प्रश्नों  का  उत्तर  दे  दूंगा  ।

 श्री  हरि चन्द्र  मायूर :  वित्त  आयोग  के  सभापति  तथा  सदस्यों  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में

 संविधान  में  उपबंध  किया  गया  है  ।
 जब  तक  संविधान  में  परिवर्तन  नहीं  हो  जाता  यह  व्यवस्था  कायम

 रहेगी  ।  संविधान में  नियंत्रक
 महालेखा  परीक्षक  की  नियुक्ति  तथा  उसकी  सेवा  दाँतों  के  बारे  में  भी

 उपबंध
 किया  गया  है  ।  उनको  देखते  हुये

 इस
 पद  पर  श्री  चन्दा  की  नियुक्ति  को  उचित  नहीं  कहा  जा

 सकता  है  ।
 दूसरे  पक्ष  की  यह  राय  बिल्कुल  ठीक  है  कौर  मैं  भी  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  इस  प्रकार

 की  नियुक्ति करना  ठीक  नहीं  है  ।

 वित्त  मंत्री  को  कोई  भी  ऐसी  बात  नहीं  करनी  चाहिये  जिससे  कि  जनता के  हृदय में  किसी

 प्रकार  का  संदेह  पैदा  हो  ।  केवल
 इतना  ही  काफी  नहीं  है  कि  हम  ठीक  कदम  उठायें  श्रपितु  यह  भी

 maracas  है  कि  हम  कोई  ऐ  सा  कदम  न  उठायें  कि  लोगों  के  मन  में  संशय  या  श्रीवास की  भावना
 ry

 हो  ।

 प्रतिकाश
 पद  निवृत  अधिकारियों  की  नियुक्तियों  के  पीछे  सरकार  का  यह  गलत  दृष्टिकोण

 रहता  है
 कि

 वे  लोग  सरकार  के  लिये  भ्र नि वाय  हैं  तथा  उनके  अलावा  ate  किसी  व्यक्ति में  कोई  प्रतिभा

 नहीं  सारे  दायित्व  के  पद  उन्हों  लोगों  को  दिये  जाने  चाहियें  ।  देश  में  इस  प्रकार

 की  भावना पैदा  करना  कि  सारी  प्रतिभा  ६०  से  अधिक  वर्ष  वाले  लोगों  के  ही  पास  देश  में  प्रतिभा

 के
 विकास  के  लिये  घातक  हमें  अमेरिका  का  झन करण  करना  चाहिये  जहां  कि  मंत्रिमंडल  के  सारे

 पद  ५०  वर्ष  से  कम  के  लोगों  को  दिये  गये  हैं  ।

 मेरे  बिचार  से  देश  में  प्रतिभावान  व्यक्तियों  की  कमी  नहीं  है  गर्त  यदि  कुछ  विशेष लोग  इन

 पदों पर  नियुक्त  नहीं  होंगे  तो  कोई  अन्धेर  नहीं  हो  जायेगा
 ।

 सरकार  को  इस  संबंध  में  अपनी
 नीति  बदलनी  चाहिये  ।

 औचित्य  की  दुष्टि  से  तथा  इस  दृष्टि  से  भी  कि  देश  में  प्रतिभावान  युवकों  की  कमी  नहीं  है

 मैं  इस  पद  पर  श्री  चन्दा  की  नियुक्ति  का  पुरजोर  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  निवासी  :
 संविधान  के  अनुच्छेद  १४८  में  कहा  गया  है  कि  पद  पर

 न
 रह  जाने  के  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  भारत  सरकार  के  अथवा  किसी  राज्य  की  सरकार

 के  अधीन  कौर  पद  का  पात्र  न  होगा  ।”  इस  खंड  में  पदਂ  ।  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि

 यह  पद  भारत  सरकार  के  अधीन  मैं  आपको  यह  बताऊंगा  कि  उक्त  दोनों  बातों  में  से  एक  बात

 भी  इस  मामले  में  पुरी  नहीं  उतरती  है  ।

 संविधान  के  उपबन्ध  का  तात्पर्य  यह  है  कि  उस  व्यक्ति  को  कोई  पद  नहीं  दिया  जायेगा

 कोई  ऐसा  पद  जो
 कि

 पारिश्रमिक  के  अरथ  में  उस  पद  के  समान  हो  जिस  पद  पर  वह  पद-निवृति

 से  पुर्व था  gear  जिस पद  के  दायित्व  भी  उसी  प्रकार  के  ऐसा  कोई  पद  उन्हें  नहीं  दिया  जा

 सकता  दूसरी  बात  यह  है  कि  भले  ही  यह  पद  लाभ  पद  नहीं  है  तथापि  यह  स्वीकार  करना  होगा

 कि  भारत  सरकार  के  अधीन  एक  पद  नहीं  है  ।  क्योंकि  सरकार  को  इस  पद  से  हटाने  का  कोई

 कार  नहीं  कौर न  ही  यह  पद  एक  जारी  रहने  वाला  पद  इस  पद  की  एक  निश्चित  ate

 है  उस  निश्चित  भ्र वधि  में  कदाचार  इत्यादि  के  होने  पर  भी  उन्हें  इस  पद  से  नहीं  हटाया  जा  सकता

 ह ै।
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 श्री  हेमराज  क्या  इसका  arent  यह  है  कि  यदि  किसी
 व्यक्ति

 का  दिमाग  खराब

 हो  जाय  तो  भी  उसे  अपने  पद  से  नहीं  हटाया  जा  सकता  है  ।

 वित्त  अधिनियम  में  इन  बातों  का  उल्लेख  कर  दिया  गया  है  ।  जो  लोग खी  नथवानी  :

 इस  प्रकार  के  सवाल  पूछते  हैं  उससे  यह  ज्ञात  होता  है  कि  उन्होंने  उक्त  अधिनियम  का  अध्ययन  नहीं

 किया  |

 महोदय  :  सरकार  जिन  विशेषज्ञों को  पांच  या  छः  वर्षों  के  लिये  नियुक्त करती  है

 क्या  वे  सरकारी नौकर  हैं  ?

 भरी  द्रव  Fo  सेव  at, वे  सरकारी  नौकर हैं  क्योंकि  वे  सरकार  के  नियंत्रण  कौर  निदेश

 के  अधीन  काम  करते  इतना ही  नहीं  उच्चतम  न्यायालय  ने  कहा  है  कि  उच्च न्यायालय  का  पंजीयक

 भी  सरकारी  कर्मचारी है  ।

 सहोता  :  क्या  इसका  तात्या  यह  है  कि  एक  जिला  मजिस्ट्रेट  सदस्य  भी  हो

 सकता है  वह  सरकारी  कर्मचारी नहीं  है  ?

 ओ  अब  हु ०  पेन  यदि  एक  जिला  मजिस्ट्रेट  का  कार्य  बिल्कुल  न्याय  प्रक्रिया  से  संबंधित  हो

 जिनके  परिपालन  में  वह  सरकार  के  नियंत्रण  में  न  हो  तब  ऐसा  हो  सकता  है  तथापि  जिला  न्यायाधीश

 भी  कई  मामलों  में  प्रशासनिक  रूप  से  सरकार  के  भ्रमित  होता  है  |

 श्री  मोरारजी  देसाई  : मुझे  दुःख है  कि  मेंने  इस  विषय  से  अवधि  ध्यान  दिलाने  की

 पर  जो  वक्तव्य  दिया
 उससे

 उन
 माननीय  सदस्य  को

 सन्तोष  नहीं  ई  जिन्होंने यह

 चर्चा  उठाई है  ।  मैं  यह  तो  जानता  हूं  कि
 उनका

 दिमाग  बहुत  शक्की  है  परन्तु  मैं  यह  नहीं  जानता  था

 कि  उनका  दाक  इतनी  टूर  भी  जा  सकता  है  ।  इसलिये मैँ  भविष्य  में  प्रतीक  सावधान रहूंगा
 ।

 अनेक  प्रशन  उठाये  गये  हैं झ्र ौर  मैं  उनका  भ्र पनी  सामना  के  अनुसार  उत्तर  देने  का  प्रयत्न

 करूंगा  |  हम  सबके  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  हम  कोई  ऐसा  काम न  करें  जो  संविधान  की  भावन

 के  विरुद्ध हो  ।  इस  मामले  में  मैं
 अपने  माननीय  मित्रों

 से  पूर्णतः  सहमत  इसलिये जब  हमारे

 ही  पक्ष के  एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  कहा  कि  यह  सरकार केवल  सेवानिवृत्त लोगों  का  विचार

 करती  है  कौर  उन्हें  देश  में  ग्न्य  योग्य  व्यक्ति  नहीं  मिलते  हैं  तो  मुझे  थोड़ा  सा  दुख  ठ्ञ्रा
 ।

 मैं  इतना

 ही  कह  सकता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  को  अपने  विचारों  के  संबंध  में  पूर्ण  अधिकार  परन्तु  यदि

 वह  समझते  हैं  कि  यह  सरकार  गलती  कर  रही  है  तो  उनका  कत्तव्य  स्पष्ट

 इस  मामले  में  में  इतना  ही  कहूंगा  कि  में  यह  मानता  हूं  कि  हमें  सन्देह  का  मौका  नहीं  देना

 चाहिये ।  परन्तु  सन्देह  की  भी  एक  सीमा  होनी  चाहिये  ।  यदि  हम  समस्त  सन् देहों  पर  विचार  करने

 लगें  जो  जीवन  स्वधा  हरसंभव  हो  जायेगा  हम  कोई  सही  काम  भी  नहीं  कर  सकेंगे  |  इस  मामले  में

 एक  भूतपूर्व  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  को  वित्त  अ्रायोग  का  सभापति  नियुक्त  किया  गया  है  ।  प्रश्न

 यह  है  कि  क्या  यह  faa faat  संविधान  की  भावना  के  विरुद्ध  है  क्योंकि  संविधान  के  संबंधित  अनुच्छेद

 में  यह  कहा  गया  है  कि  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  भारत  सरकार  अथवा  किसी  राज्य  सरकार  के

 अ्रधीन
 फिर

 कोई  पद  नहीं  ग्रहण  कर  हमने  उनकी  नियुक्ति  के  yd  इस  प्रदान  पर  भली

 प्रकार  विचार  किया
 था

 ate  ऐसा  नहीं  है  कि  ag  नियुक्ति  एकदम  से  कर  दी  गई  हो  ।

 पहले  हम
 एक

 मूल  म्रंग्रेजी  में

 1705  (Ai)
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 मोरा  रजी

 भ्रमण  व्यक्ति  को  नियुक्त  कर  रहे  थे  परन्तु  उनके  बीमार  पड़  जाने  से  हमें  वहू  नियुक्ति  बदलनी  पड़ी
 |

 उस  समय  हमने सब  बातों  पर  भली  प्रकार  विचार  किया  था  कौर  हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  थे  कि

 उनके  वित्त  प्रयोग  के  सभापति  निरुक्त  किये  जाने  पर  किसी  प्रकार  की  रोक  नहीं है  ।

 फिर  हमने  wat  सहयोगी  विधि  मंत्री  से  किया  ae  हमें  यह  भी  पता  चला  कि  इन

 धाराओं  के  निवेदन  के  संबंध  में  महान्यायवादी  के  विचार  लिपिबद्ध  हैं  जिनमें यह  मामला  भी

 जाता है  |  महान्यायवादी  are  विधि  मंत्री  के  मत  बिल्कुल  समान  थे  इस  मामले  में  तनिक

 भी  मतभेद नहीं  था  ।  यदि  जरा  भी  मतभेद  होता  तो  हम  इस  प्रकार  की  कार्यवाही कभी  न॑  करते  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  यदि  ऐसा  करना  सरकार  की  गलती  है  तो  भूतपूर्व  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक का

 उस  पद  को  स्वीकार  करना
 भी

 गलत  होगा
 ।

 परन्तु  जैसा  कि  में  कह  चुका  हुं  हमने  कोई  गलत  काम

 नहीं  किया  है  ।

 पहली  बात॑  यह  है  कि  यह  ऐसा  पद  है  जिसका  कार्यकाल  सीमित  ही  नहीं  है  वरन्‌  बहुत  कम

 भ्र्थात्‌ केवल एक वर्ष है केवल  एक  वर्ष  है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  उसके  लिये  कोई  वेतन  भी  नहीं  मिलता  है  ।  केवल  यात्रा

 भत्ता  दिया  जाता  है  प्रौढ़  कुछ  नहीं  ।  न  मुफ्त  मकान  दिया  जाता  न  बिजली  मौर  न  ea  कुछ  ।  यात्रा

 भत्ता  भी  उतने  ही  दिनों  के  लिये  मिलता  है  जिनको  वह  सभापति  के  रूप  में  कार्य  करते  हैं  ।  इसलिये

 अतिरिक्त  भत्ते  का  कोई  प्रदान  ही  नहीं  है  वरन्‌  केवल  यात्रा  पर  gar  व्यय  ही  दिया  जाता  दैनिक

 जीवन  का  व्यय  नहीं  ।

 फिर  यह  प्रत  कराता  है  कि  क्या  वह  लाभ पद  कहा  जा  सकता  है  ?  उपरोक्त  बातों के  आधार  पर

 वह  लाभपद  नहीं  है  ।  परन्तु  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  शझ्रनुच्छेद में  यह  उल्लेख  नहीं  है  कि  वह  लाभ  पद

 होना  चाहिये
 |  लेकिन  भ्रनुच्छेद  में  यह  उल्लेख  तो  है  कि  वह  किसी

 भी
 अन्य  पद  पर  नहीं  रह  सकते

 उसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  वह  पद  उसी  प्रकार  का  हो  ।  नियंत्रक  मह।लेखाप का  पद  केवल

 एक  है  कौर  वैसा  कोई  पद  नहीं  हो  सकता  है  ।  फिर  का  उल्लेख  क्यों  गया  है  ?  यह

 शब्द  हर  जगह  नहीं  रखा  गया  है  वरन्‌  केवल  दो  मामलों  में  पाया  है
 ।

 संघ  लोक  सेवा
 आयोग

 के  मामले  में  प्राय  नौकरी
 दुरी

 शब्दों  का  उल्लेख  है  कौर  यहां  अन्य  पदਂ  शब्दों  का  उल्लेख  है  ।  ऐसा

 कयों  किया  गया  है  ?

 महोदय
 :

 अनुच्छेद  12& (3)  में  यह  कहा  गया  है  कि  कोई  व्यक्ति  जो

 आयोग  के  सदस्य  के  रूप  में  पद  धारण  करता  अपनी  पदावधि  की  समाप्ति पर  उस  पद  पर

 नियुक्ति  के  लिये  होगा

 fat  मोरारजी  देसाई  :  यह  ठीक  है  परन्तु  उसके  प्राग  एक  अ्रयोग्यता  भी  रखी  गई  है  |

 वह  भ्रनुच्छेद ३१९ ze  के  अन्तर्गत  है  ।  में  उसी  का  निर्देश  कर  रहा  इन  दादों
 के  संबंध  में

 न्यायवादी को  भी  निर्देश  क्रिया गया  था  कि  क्या  संघ  लोक  सेवा  प्रिया  के  सभापति  को  सरकार

 द्वारा  नियुक्त  समिति में  नियुक्त  किया जा  सकता  है  तो  उन्होंने यह  कहा  था  कि  जिस  प्रसंग में

 ये  अन्य  पदਂ  अथवा  नौक '  शब्द  प्रयुक्त  किये  गये  हैं  उसमें  उनका
 तात्पर्य  उसी  प्रकार

 के  वेतन  से  है  जिस  पर  वह  पहले  रह  चुका  है
 ।

 मेरा  निवेदन  है
 कि

 महान्यायवादी

 स्वधा  स्वतंत्र  व्यक्ति  हैं  इसलिये  उनके  इस  मत  के  संबंध  में  किसी  प्रकार  के  प्रभावित  कि  जाने

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 ३०  १८८२  )  श्री Uo  Ho  चन्दा  को  वित्त  ara  का  सभापति  ३३४९

 नियुक्त  किये  जाने  के  बारे  में  चर्चा

 की  नहीं  है  ।  इन  तर्कों को  वैसे  ही  नहीं  दिया  गया  था  च्  महान्यायवादी को  निर्दिष्ट

 करके  उनका  मत  प्राप्त  किया  गया  था  ।  इसलिये  सरकार  का  यह  विचार  गलत  नहीं है  कि  पद

 वेतन पद  होना  नव  निक  नहों  ।  यदि  यह तात्पर्य न  होता तो  अन्य  पदਂ
 न

 कहकर  केवल

 पदਂ  ही  कह  दिया  गया  होता  |

 दूसरी  बात  है  साधारण  परिभाषा  अधिनियम  के  संबंध  जिसका  निर्देश  किया  गया  है  उस

 अ्रधिनियम  की  धारा  १६  में  यह  कहा  गया  है  कि  यदि  केन्द्रीय  प्रीमियम  wear  विनियम

 द्वारा  नियुक्ति  करने की  शक्ति  प्रदान  की  जाती है  तो  जब  तक  अन्यथा  संकेत  न  हो  नियुक्ति की

 शक्ति  धारण  करने  वाले  प्रतिकारी  को  नियुक्त  किये  गये  व्यक्ति  को  मित्तल  करने  अथवा  हटाने

 की  शक्ति  भी  होगी  |  इस  प्रकार  यहां  यह  कहा  गया  है  कि  तंक  सकते
 न

 हो  ।'  यह  जो

 नियुक्ति  की  गई  है  क्या  उसमें  कोई  अन्यथा  संकेत  किया  गया  है
 ?

 यह  बात  हमें  देखनी  होगी  ।  हम

 कानून  का  बिना  प्रसंग  के  निर्वचन  नहीं  कर  सकते  में  वकील तो  नहीं  हूं  परन्तु  एक  न्यायिक  पद  पर

 कार्य  कर  चुकने  के  कारण  इस  मामले  में  feqat  की  क्षमता  रखता  हूं
 ।

 यह  ठीक  ह  कि  राष्ट्रपति

 सरकार शौर  संबंधित  मंत्री की  सलाह  से  ही  नियुक्ति करता  है  ।  परन्तु  यदि  उसे  हटाने  की  शक्ति  देने

 का  कोई  प्रश्न रहा  होता तो  उसके  त्यागपत्र  के  लिये  ही  उपबन्ध  क्यों  किया  गया  है  कौर  हटाये  जाने

 के  लिये  क्यों  नहीं
 ?  उसके  हटाये  जाने  का  उपबन्ध  जानबूझकर  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  सरकार

 को  वित्त  आयोग  की  नीति  कर  देने  पर  उसमें  कोई  परिवर्तित  नहीं  करना  चाहिये  क्योंकि  वित्त

 आयोग  को  मह लिखा परीक्षक  के  समान  ही  स्वतंत्र  रहना  चाहिये  |  भ्रन्यथा  सरकार  को

 अवश्यक  नहीं मिल  सकेगी  ।  केन्द्रीय  सरकार एक  वित्त  आयोग  नियुक्त  कर  रही  है  जो  राज्यों

 श्र  केन्द्र के  संबंध  में  विचार  करेगा  ।  इसलिये यह  प्रावइ्यक  है  कि  अ्रायोग  में  हेरफेर  न  किया

 जाय |

 यही  कारण  है  कि  म्रधिनिवम  में  ही  यह  उपबन्ध  कर  दिया  गया  है  कि  आयोग  अपनी  प्रक्रिया

 तथा  कय  का  स्वयं  विनियमन  करेगा  ।  केवल  इस  अ्रधिनियम  में  ही  नहीं  वरन  संविधान  में  भी  यह

 उपबन्ध है  ।  मूझे  सरकार या  राष्ट्रपति  किसी को  भी  उसे  निदेश  देने  की  शाक्ति नहीं  है  ।

 खंड  ४  के  अ्रन्तगत  अ्रयोग्यता  का  भी  निदेश  किया  गया  था  ae  बात  भी  नियुक्ति  के  पूर्वे

 की  बाद की  val  ।  राष्ट्रपति  को  पहले  ही  सत्यापन  करना  होता  है  कौर  वैसा  किया  जा  चुका

 इसलिये  अब  उसका  सवाल  पदा  ही  नहीं  होता  |

 फिर  खंड  ५  में  भी  कुछ  अ्रयोग्यतायें हैं  ।  यदि  किसी  व्यक्ति  का  दिमाग  खराब  है  तो  उसकी

 यक्ति  नहीं  की  जा  सकेगी  अथवा  यदि  नीति के  बाद  भी  उसका  दिमाग  खराब  हो  जाये  तो  उसे  पद

 छोड़ना  होगा  ।  परन्तु  उसके  लिये  एक  निश्चित  तरीका  है  |

 फिर  यह  कहा  गया  है
 कि

 वह  ग्रनुमुक्त  दिवालिया  हो
 ।'  ag  भी  न्यायालय के  area  से

 अन्यथा  नहीं  |

 अध्यक्ष  महोदय :
 साधारण  परिभाषा  अधिनियम  में  यह  कहा  है  कि  नियुक्ति  की  शक्ति

 के  साथ  हटाने  की  शक्ति  भी  संबद्ध  है  ।

 परक  ऐसा  कहीं  नहीं  कहा  गया  है

 कि

 नौकरी  देने  की  सकत नौकरी से  हटा  सकने  की  शक्ति
 के  बराबर  है

 है

 मल  cis  में



 ३३५०  श्री ए  ०  के०  चन्दा  को  वित्त  आयोग  का  सभापति  नियुक्त  २१  REKO

 किये  जाने  के  बारे  में  चर्चा

 tat  मोरारजी देसाई  :  संविधान  में  भी  हटाने के  लिये  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  है  ।  उसमें

 दंड  wife  के  लिये  उपबन्ध  है  कौर  उनके  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  परन्तु  इन  शक्तियों का

 बाघ  जानबूझ  कर  किया  गया  है  ।  यदि  केवल  साधारण  परिभाषा  भ्र घि नियम  ही  पर्याप्त  होता  तो  फिर

 संविधान में  इन  सब  चीजों  के  रखने  की  कोई  जरूरत  नहीं  थी  ।

 महोदय  :
 यह  तो  ठीक  है  कि  नियुक्ति  की  शक्ति  के  साथ  नौकरी  से  हटाने  की  शक्ति

 भी  संबद्ध है  यदि  किसी  व्यक्ति  को  एक  निश्चित  अवधि  के  लिये  नियुक्त  किया  गया  है

 उसे  हटाया  नहीं  जा  सकता  है  तो  इसका  यह  मतलब  नहीं  है  कि  वह  कर्मचारी  नहीं  माननीय

 मंत्री  यह  कह  रहे  हैं  कि  चूंकि  हटाने  की  शक्ति  नही ंहै  इसलिये वह  कर्मचारी  नहीं  हो  सकता

 fat  मोरारजी  देसाई  :  केवल  इतनी ही  वात  नहीं  है  ।  श्रीयंत्र  को  निदेश  देने  की  शक्तियां

 भी  होनी  चाहिये  ।  परन्तु  क्या  इस  प्रकार  की  शक्तियां  दी  गई  सिंधी  नहीं  ।  सरकर  प्रयोग  को

 निदेश  नहीं  दे  सकती  है  ।  वित्त  आयोग  इस  मामले  में  स्वतंत्र  है  प्रौढ़  ऐसा  जानबूझ  कर

 किया गया  है  ।

 हमारे  अनेक  स्वतंत्र  कार्यालय  हैं  प्रौर  यह  भी  उनमें  से  एक  इसीलिये  यह  उपबन्ध  किया

 गया  है  क्योंकि  यह  आवश्यक  है  कि  यह  भ्रायोग  स्वतंत्र  वित्त  mam  को  वित्त  मंत्री  भ्रमणा

 सरकार  के  निदेशों  के  अधीन  कार्य  नहीं  करना  चाहिये  |  भ्रन्यथा  वे  उपयोगी  सुझाव  नहीं  दे  सकेंगे  ।

 इसीलिये  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  में  माननीय  सदस्यों  से  यह  निवेदन  करूंगा  कि  वह  इसके  संबंध

 में  गम्भीरतापूर्वक विचार  करें  ।  अन्यथा  ठीक  निर्वचन  नहीं  किया  जा  सकेगा

 यह  aaa  स्पष्ट  है  कि  वित्त  mat  भारत  सरकार  के  नियंत्रण  में  नहीं  mar  यह

 ठीक है  कि  उस  नियुक्तियां  भारत  सरकार  करती  है  क्योंकि  सभापति  की  नियुक्ति

 की  afer  राष्ट्रपति को  दी  गई  है  ae  राष्ट्रपति प्रत्येक  कार्य  की  सलाह से

 करता  है  वह  भारत  सरकार  के  नियंत्रण  sonia  नहीं  है  क्योंकि  वैसा

 afar  ax  संविधान की  धारा  २८०  में  भी  उपबन्ध  गया  है  ।  यह  सब

 भ्रनिवायं चीजें  हैं  ।  यह  कहा  गया  है  कि  राष्ट्रपति  प्रत्येक  पंचम  वर्ष  की

 समाप्ति पर  एक  वित्त  आयोग  गठित  करेगा  ।  इसलिए  उस  में  विकल्प  का  कोई  oe

 ही  नहीं  है
 ।

 एक  ही  विकल्प  छोड़ा  गया  है  वह  यह  है  कि  संसद

 कानून  द्वारा  नियुक्त  के  लिए  marae  योग्यतायें  निर्धारित  करेगी
 ।

 यदि  संसद

 वैसा  कानून  बनाना  ठीक  नहीं  समझेगी  तब  सरकार  निर्णय  परन्तु

 वैसा  कानून  बनाया जा  चुका  शौर  सरकार  उन  Aaa  को  नहीं  बदल  सकती

 है  ।  फिर  उस  खंड  में  यह  भी  कहा  गया  है  wea  का  यह  ate  होगा

 कि  वह  विनिहित  विषयों  के  बारे में  राष्ट्रपति को  सिफारिश  करे  ।  इसलिए  वैसा  करना

 afar है  ।  फिर  यह  कहा  गया  है  कि  आयोग  owt  प्रक्रिया  स्वयं  निर्धारित

 करेगा  तथा  ५  कृत्यों  के  पालन  में  उसे  ऐसी  शक्तियां  होंगी  विधि

 उसे
 प्रदान  करे

 ।
 फिर  अनुच्छेद  २८१  में  यह  कहा  गया  है  कि

 संविधान

 के  उपबन्धों के  अधीन  वित्त  प्रयोग  द्वारा  की  गई  प्रत्येक  सिफारिश  उस  पर  की

 गई  sea  के
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन के  संसद  के  प्रत्येक  सदन  के  समक्ष

 ।  यह  भारत  सरकार  के  अधीन
 अन्य  पद  नहीं  है  क्योंकि  वह —  ना  क

 प्रंग्रेजी  में



 रै०  १८८२  )  श्री ए०  के ०  चन्दा  को  वित्त  का  सभापति  ३३४५१

 नियुक्त  किये  जाने  के  बारे  में  चर्चा

 संविधान  के  हज  संसद  का  है  ।  इस  के  बारे  में  मेरे  दिमाग  में  कोई

 भी  संदेह  नहीं  है  यदि  तनिक  भी  संदेह  होता  तो  हम  यह  नियुक्ति  करतें
 ।

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  wa  व्यक्ति  उपलब्ध  नहीं  हैं।परन्त  में  यह

 कहूँगा कि  वह  अत्यन्त  योग्य  व्यक्ति  हैं  कौर  इस  पद  के  लिए  बहुत  उपयुक्त  हैं  कौर

 ऐसे  war  व्यक्ति  इंस  देश  में  ही  नहीं  वरन्‌  अन्य  देशों  में  भी  बहुत  कम  हैं
 ।

 प्रत्येक

 व्यक्ति  wd  को  योग्य  समझता है  परन्तु  मतलब  यह  नहीं  है  कि  वह  प्रत्येक

 काम  कर  सकता है  ।  विधान  मंडल  में  तो  प्रत्येक  व्यक्ति  श्री  सकता  ह  परन्तु  वह  प्रत्येक

 ara नहीं  कर  सकता  |  इसलिए  यह  कहना  उचित  नहीं  है  कि  aq  व्यक्ति  उपलब्ध

 हैं  किसी  भी  व्यक्ति को  इस  पद  पर  नियुक्त किया  जा  सकता  है  |

 श्री  तंगामणि  :  माननीय  मंत्री को  ऐसा  नहीं  कहना  चाहिए  कि  प्रत्येक  व्यक्ति को  संसद

 सदस्य  बनने  का  अधिकार  तो  है  परन्तु  कुछ  पद  धारण  करने  का  अधिकार नहीं

 है ।

 श्री  मोराजी देसाई  :  मेरा  ata  है  कि  विभिन्न  पदों  के  लिये कछ  योग्यतायें

 निर्धारित की  गई  हैं  परन्तु  संसद  की  सदस्यता  के  योग्यता  कोई  नहीं  निर्धारित  की

 गई  है  वरन्‌  केवल  योग्यता ही  निर्धारित  की  गई  हैं  ।  इस  में  कोई  श्रीमान की  बात

 नहीं  है  ।  में  स्वयं एक  ससंद  सदस्य  हुं  ।

 tuna  में  यह  अनेक  बार  कह  चुका  हू ंकि  माननीय  सदस्यों  के  बारे  में  इस

 प्रकार  का  निर्देश  नहीं  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  वैसा  करने  से  हम  बड़ी  उलझन  में

 जड़  जाते  हें  ?।

 भी  मोरारजी  देसाई  :
 यदि  मेरी  बात  से  किसी  प्रकार  की  उलझन  पैदा  हुई  है  तो

 मुझे  बहुत  दुख  है  ।  परन्तु  मेरा  ऐसा  तात्पर्य  नहीं  था  मैं  चाहता  हूं  कि  हमें  इतनी  भावुकता

 से  काम  नहीं  लेना  चाहिए  ।

 ग्रव्यक्ष  महोदय  :  में  केवल  इतना  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  के  दादों  को  गलत  ढंग  से

 उद्धत न  किया  जाये  |  हम  संसद  सदस्य  जिम्मेदार  व्यक्ति  हैं  भ्र ौर  देश  का  बड़े से  पद

 प्राप्त कर  सकते  इसके  बारे  में  किसी  को  संदेह  नहीं  होना  चाहिए  ।

 पपरी  मोरारजी  देसाई  :  इसीलिए  मैंने  बात  का  स्पष्टीकरण  कर  दिया  था  ।  यदि

 मैं  वैसा  न  करता  तब  मेरी  बात  का  गलत  प्रथ  लगाया  जा  सकता  था  ।

 इस  प्रकार  यह  पद  ऐसा  है
 जो

 माननीय  सदस्यों  उल्लिखित  प्रनुन्छेद  के  अंतगर्त  निषिद्ध

 नही ंहै  ।  महान्यायवादी ने  पहले  मामलों  में  इन  खण्डों  और  उनके  wet  का  स्पष्टीकरण  कर  दिया

 है  यह  नहीं  समझा  जाना  चाहिए  कि  मैं  ही  ऐसा  कह  रहा  हूं
 ।

 जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  हम

 ह, अन्यपद पी  शर  ॥  अदि  शब्दों  के  निवेदन  के  बारे  में  अन्य  कानूनी  मत  भी  प्राप्त

 कर  चुक  वह  सब  इस  पद  पर  लाख  होता  है  ।

 इसके  बावजूद  भी  मैंने  अपने  सहयोगी  विधि  मंत्री से  परामर्श  किया  क्योंकि मैं  तनिक  भी

 सावधानी  नहीं  करना  चाहता  था
 ।

 इस  सबके
 बाद  ही  हमने

 राष्ट्रपति
 से  यह  नियुक्ति  कराई है  |

 मिल  wast  में



 ३३५२  श्री  ए०  Ho  चन्दा  को  वित्त  अ्रायोग  का  सभापति  २१  १६६०

 नियुक्त  किये  जाने  के  बारे  में  चर्चा

 मोरारजी

 इसलिए  ag  कहना  निर्थक  है  कि  इस  मामले  में  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  प्रकार  के  पद  पर

 किसी  व्यक्ति  के  नियुक्त  किए  जाने  से  किसी  प्रकार  की  गड़बड़  कैसे  हो  सकती  है  जब  कि  उसको

 कोई  निदेश  नहीं  दिया  जा  सकता  वेतन  भी  नहीं  मिलता  है  कौर  किसी  अन्य  प्रकार  का  लाभ

 भी  नहीं है  ।  फिर  वह  किसी  पर  शासन  नहीं  करने  जा  रहा  है  वरन्‌  उसका  कत्तव्य  इस  प्रकार का  है

 कि  हरनेक  लोगों  को  नाराजगी  ही  होगी  खुश  कोई  भी  नहीं  होगा  ।  मैं  समझता हूं  कि  कोई

 भी  व्यक्ति  वित्त  झ्रायोग  के  सभापति  पद  की  ae  श्रीकृष्ण  नहीं  होगा  ।  जब  तक  कि  वह  अपनी

 लोकप्रियता  खोकर  भी  जनसेवा  करने  के  लिए  तैयार  न  हो  ।  हमने  इन  सब  बातों  का  विचार  करके

 ही  यह  नियुक्ति  की  है  कौर  किसी  भी  सिद्धान्त  का  उल्लंघन  नहीं  किया  गया  है  ।

 16. !|  ब्रज राज  fag:  यदि  कोई  व्यक्ति  अपने  पद  के  कार्यकाल  में  योग्य  हो  जाता  है  तो

 क्या  माननीय  वित्त  मंत्री  उसे  हटायेंगे  नहीं  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई :  मेरे  हटवाने  का  कोई  प्रदान  ही  नहीं  है  ।  यदि  वह  योग्य हो

 जाता  है  तो  उसे  हटना  ही  होगा  |

 श्री  अज राज  सह  किस  प्रकार से  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :.  उसे  भ्र पने  प्राय  स्थान  खाली  कर  देना  होगा  ।

 थी  बा डि लिकर  :  योग्यता  का  निर्णय  कौन  करता

 tat  मोरारजी  देसाई  :  राष्ट्रपति  करेगा  ।  परन्तु  इसका  fia  सहज  ही

 नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  क्योंकि  यह  ऐसा  मामला  है  जिसे  न्यायालय  में  ले  जाया  जा  सकता  है

 यह  ऐसां  प्रश्न  नहीं  है  जिसका  निर्णय  बिना  किसी  विचार  के  किया  जा  सके  ।  नियुक्ति के  पूर्वे

 श्रयोग्यताप्रों  का विचार  करना  होता  वे  संसद  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  कार्यकारी  प्राधिकारी

 द्वारा  नहीं  ।

 facet  महोदय  :
 श्री  ब्रज राज  सिंह  ने  यह  सवाल  ठीक  ही  उठाया  है

 ।
 जिस  प्रकार  नियुक्ति

 के  संबंध  में  कोई  भ्र योग्यता  न  होने  पर  भी  कोई  व्यक्ति  सदस्य  नहीं  बन  सकता  है  जब तक  कि

 राष्ट्रपति  उसे  नियुक्त  न  करे  उसी  प्रकार  यदि  वह  हो  जाता  है  तब  वद  हटाया  भी  राष्ट्रपति

 द्वारा  ही  जाना  चाहिए ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  दिमाग  खराब  होने  या  दिवालिएपन  का  निर्णय  राष्ट्रपति  नहीं

 कर  सकता है  इसी  प्रकार  यदि  उसका  कोई  वित्तीय  waar  wea  प्रकार  का  हित  है  तो  उसका

 निर्देश  भी  उच्चतम  न्यायालय  को  करना  होगा  ।

 प्रिय  यदि  कोई  भ्र योग्यता  हो  तो  कया  राष्ट्रपति  द्वारा  हटाया  जाना  आवश्यक

 त्री  मोरारजी  देसाई :  यह  श्रावस्ती नहीं  है  ।  ऐसा  कोई  उपबन्ध नहीं  है  ।

 tat ao  कु०  सेन  जब  कोई  संविहित  अयोग्यता  होती  है  तो  उसको  हटाना  नियुक्त

 करने  वाले  प्राधिकारी  की  विवेक  afer  पर  निर्भर  नहीं  होता  है
 ।  उसका

 यह  सं विहित  कत्तव्य

 है  कि  ऐसे  व्यक्ति
 को

 पद  पर
 न

 रहने  दिया  जाये
 ।

 मल  wast  में



 ३०  १८८२  )  साध  घंटे  की  चर्चा  के  बारे  में  RRS

 श्रिया  महोदय
 :

 कया  श्रौपचारिक  आदेश  झ्रावस्यक  है  भ्रथवा  नहीं
 ?

 tat  श्र०  कु०  सेन
 :

 जी  केवल  सुचना  श्रावस्ती  है
 |

 महोदय  :  यदि  वह  भ्र पने  पद  पर  बना  रहता  है  तब  क्या  होगा ?

 fat श्र०  कु  पेन  उसको  हटाना  राष्ट्रपति  का  कत्तव्य  होगा  ।  यदि  राष्ट्रपति अपने

 कत्तव्य  का  पालन  नहीं  करता  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  के  विरुद्ध  न्यायालय  में  काय॑वाह्नी  की  जाएगी  ।

 श्री  तंगामणि  :  मेरा  विचार  है  कि  इस  मामले  के  संबंध  में  महान्यायवादी से  अरपना  मत  देने

 के  लिए  कहा  जाना  चाहिए  ।

 fava  महोदय :  में  समझता  हूं  कि  va  इस  विषय  को  खतम  किया  जाना  चाहिए  ।

 fat  मोरारजी  देसाई  :
 उनका  मत  gays  में  प्राप्त  किया  जा  चुका है  ।

 श्री  to  कु०  सेन  :  इसीलिए  इस  मामले  का  निर्देश  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  |

 कि  घंटे  की  चर्चा  के  बारे  में

 महोदय  :  क्या  सभा  इस  राधे  घंटे  की  चर्चा के  |  ए  बैठने  के  लिए  तैयार  है  ?  भ्र न्य था

 इसे  कल  ४५  बजे  के  बाद  लेंगे  ।

 मंत्री  wo  कु०  :
 कल  मुझे  कैबिनट  की  बैठक  में  जाना  होगा  इसलिए

 इसे  area  की  निपटा  लिया  जाये  ।  इसमें  ज्यादा  समय  नहीं  लगेगा |

 fara  महोदय  :  बहुत  अच्छा  |

 श्री  तंगामणि  :
 यह  चर्चा  २  १९६०  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  ६३६

 के  उत्तर  के  संबंध  में  है  ।  प्रश्न  का  मुख्य  भाग  निर्वाचन  आयोग  की  सिफारिशों  के  संबंध  में  था  oe  ०  ०.» ०»

 प्रिय  महोदय
 :

 में  समझता  हूं  कि  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय  है  जिसमें  प्रत्येक  सदस्य
 की  रुचि  होगी  ।  चूंकि  इस  समय  बहुत  कम  सदस्य  हैं  इसलिए ae  चर्चा  करना  ठीक  नहीं  होगा ।

 माननीय  मंत्री  कल  जिस  समय  के  लिए  कहें  उस  समय  इसे  रखा  जा  सकता  है  ।

 श्री  श्र०  Fo  सेन
 :  साढ़े  चार  बजे  सायंकाल  ठीक  रहेगा  |

 म्रध्यक्ष  महोदय  :
 बहुत  अच्छा  |  यह  चर्चा  कल  सायंकाल  साढ़े  चार  बजे  होगी  |  wa

 सभा  की  बैठक  स्थगित  की  जाती  है  ।

 इसके  पदचात्‌  लोक-सभा
 दिनांक  २२

 १९६  ६०/पौष  १,  १८८२  के

 ग्यारह  बजे  दिन  तक  के  लिए  स्थगित  हुई ।

 मल  भरंग्रेजी  में
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 हुआ ।  खंडवार  चर्चा  के  च्  विधेयक  पारित  gar  ।

 मध्यम  पत्तन  विकास  समिति  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  ३३२४-३८

 श्री  त०  xe  SUNG ag  राव  ने  मध्यम  पत्तन  विकास  समिति  के  प्रतिवेदन  के  बारे

 में  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  i  श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  ने  वाद  विवाद  का  उत्तर  दिया

 श्र  प्रस्ताव  स्वीकृत  द्वि  |

 अविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषय  पर  चर्चा  थि  ३३३२-५३

 at  खाडिलकर  ने  भूतपूर्व  नियंत्रक  तथा  महालेखा  श्री To  के  ०

 चन्दा  को  वित्त  ग्रा योग  का  सभापति  नियुक्त  किये  जाने  के  बारे  में  चर्चा  उठाई  ।

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  देसाई  )  ने  वाद  विवाद  का  उत्तर  दिया  ate  चर्चा  समाप्त

 हुई  ।

 २२  १९€६०/१  १८८२  के  लिये  कार्यावलि

 बाल  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप
 विचार

 sit
 उसका

 पारित  किया  जाना

 ate  ar
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